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दूसरा संस्करण ] [ मूल्य $#/ 


“#+्न्बाकि 


निवेदन 


इस पुस्तक में भूमंडल के मुख्य मुख्य खतंत्र राज्यों की 
शासन-पद्धतियों का विस्तारपूवेक तथा अन्य स्वतंत्र राज्यों का 
साधारण वर्णन किया गया है । इस पुस्तक का उद्देश्य यही 
है कि हिंदी-भाषा-भाषियों का इस बात का साधारण ज्ञान हो 
जाय कि फ्रांस, जमेनी, प्रशिया, अमेरिका, स्विट्जले ड, दँग- 
ैंड तथा भ्रास्ट्रिया-हंगरी में राज्य का काये कि प्रणाली पर 
चल्नता है श्रोर राजा श्थवा राज्य और प्रजा में कैसा राज- 
नीतिक संबंध है। दसवें परिच्छेद में इन साते राज्यों को छोड़- 
कर शेष स्वतंत्र राज्यों का भी सूक्ष्म बणेन कर दिया गया है । 
इस प्रकार भूमंडल के समस्त सतंत्र राज्यों का वन इस पुस्तक 
में आ गया है | यद्यपि यह विषय विशेष विस्तार के साथ लिखा 
जाता तो एक बड़ो भारी पुस्तक बन सकती है, यहाँ तक कि 
प्रत्येक राज्य के वणेन की एक एक बड़ी पुस्तक अलग भ्रल्षग 
हे! सकती है, पर इतना विस्तार करना इस पुस्तकमाला का 
उद्देश्य नहीं है श्रैर न अभी इसकी श्रावश्यकता ही है। पहले 
किसी विषय का साधारण ज्ञान होना आवश्यक है और जन- 
समुदाय का इसी की आवश्यकता भी है। किसी विषय के 
गूढ़ रहस्यों के अध्ययन करनेवाले थोड़े ही लोग होते हैं । 
उनके लिये इस पुस्तक-माल्ता का प्रकाशन नहीं हो रह्दा है | 
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इस पुस्तक में जिन जिन खतंत्र राज्यें की शाखन- 
पद्धतियों का वर्णन दिया गया है, उनमें से कुछ खतंत्र राज्य 
ऐसे हैं जिनके उपनिवेश, अ्रधीन राज्य, करद राज्य अथवा 
रक्षित राज्य भी हैं। इन खतंत्र राज्यों के इस अग का वर्णन 
पुस्तक के ग्यारहवें परिच्छेद में किया गया है । इस विषय की 
गिनती मूल बृक्त की शाखा-प्रशाखाओं के रूप में की जा 
सकती है; परंतु जनसमुदाय के लिये यद्द जान लेना भी 
आवश्यक है. कि किस किस स्वतंत्र राज्य के कितने उपनिवेश 
आदि हैं औ।र उनका शाखन किस्र प्रकार हो रद्दा है। अतएव 
इस विषय का वन भी संक्षेप में कर दिया गया है। आशा 
है, यह पुस्तक उपयोगी श्र रोचक सिद्ध होगी जिससे ग्र॑ थ- 
कतो अपना परिश्रम सफल्त समभमेगा । 
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शासन-पद्धति 


>््भ्ज््भ्ल्शन्धिलकाड.. को... क्‍डकाचत्तर जात शक 


पहला परिच्छेद 


अस्तावनाय 

भिन्न भिन्‍न देशों की शासन-पद्धति का समभना अत्यंत 
कठिन दो जाता है जब तक कि उन देशों की सामाजिक, 
आशिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक 
.. दशाओं का परिज्ञान न हो । यह हम 
ले।गों के अभाग्य की ही बात है कि हिंदी में अभी तक बहुत 
से युरोपीय देशों के इतिहास भी नहीं लिखे गए हैं । 

युरोपीय सभ्य देशों में आजकल प्राय: प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्यप्रणाली का ही प्रचार है । विस्तृत भूमिभागवाले देशों में 
सफलता से यही रीति चल्ल सकती है। प्राचीन काल क॑ यूनानी 
राष्ट्रों में प्रजा-सत्तात्मक राज्यप्रणाली की ही प्रधानता थी | 
आजकल्लष डस प्रणाल्ञो का अवलंबन करना कठिन है। इसमें 
संदेह भी नहों है कि प्रजासत्तात्मक राज्यप्रणालो क॑ सिद्धांतों 
का यथासंभव ग्रहण करना तथा उन्हीं पर चल्लना प्रतिनिधि- 


पू्लेबच न 
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सत्तात्मक राज्यप्रणालीवाले देशों का उद्दृश्य है। दिन पर 
दिन सभ्य देशों में राजकाये में जनता का हाथ बढ़ाया जा 
रहा है। कई देशें में तो छियों का भी सम्मति देने का 
अधिकार प्राप्त है| गया है। स्विट्जरलैंड ने किस प्रकार आादश 
राज्य का पद अहण किया है, यह हम आगे चल्लककर सविस्तर 
लिखेंगे; परंतु यहाँ पर यह्ट लिख देना आवश्यक प्रतीत दहोता 
है कि स्विट्जलेंड की शासन-प्रणाक्षो प्रजासत्तात्मक राज्य के 
सिद्धांतां के श्रति समीप तक पहुँचती है। इसका कारण 
वहाँ पर जन-सम्मति-विधि तथा शक्ति-संविभाग क॑ सिद्धांतें 
का अवलंबन ही कहा जा सकता है | 

शासन-पद्धति की दृश्टि से युरेपीय राष्ट्र अमेरिका के बहुत 
ही कृतज्ञ हैं। राष्ट्रसंघटन का निर्माता अमेरिका ही है । 
जमेनी, फ्रांस, स्विट्जलैंड आ्रादि देशों का अमेरिका ने शासन- 
पद्धति के विषय में बहुत कुछ शिक्षा दी है। ख्िट्जलैंड 
ने तो भ्रमेरिका का देखकर ही शभ्रपनी शासन-पद्धति का 
निर्माण किया है । 

जमेनी की शासन-पद्धति विचित्र ढंग की है । यही कारश 
दै कि इस पुस्तक में जमेनी पर विशेष विस्तार से लिखा गया 
है, क्योंकि बिना ऐसा किए उसकी शासन-पड़ति का समझना 
पाठकी के लिये कठिन हा जाता। मद्दासमर के उपरांत 
युरोप के कई देशों की शासन-प्रणाली में बहुत रद्ोबदल हो 
गया है। उनमें से जम॑नी, आास्ट्रिया-हंगरी, रूस प्रश्नति देश 
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विशेष उल्लेखनीय हैं। इनकी शासन-पद्धति को ठीक तरह 
से समभने के लिये इनकी पुरानी शाखनन-पद्धति का भी ज्ञान 
होना आवश्यक है। अतः हमने नवीन शासन-पद्धति का 
बन करने के साथ साथ महासमर के पहले की शासन- 
प्रणात्ली पर भी कुछ लिखना आवश्यक समभा है । 

युरापीय देशों क्रे श्रतिरिक्त एशिया के एक प्रधान देश 
चीन में भी हाल ही में बहुत परिवतन हुए हैं | बरसे से यहाँ 
क्रांति मची हुई थी । पहले यहाँ एक-सत्तात्मक राज्य था | 
१२ फरवरी सन्‌ १€१२ को यहाँ प्रतिनिधि-प्तत्तात्मक राज्य 
की स्थापना हुईं । किंतु महासमर छिड़ने के बाद जापान ने 
यहाँ के अनेक राजकार्यों में बहुत कुछ झ्मधिकार प्राप्त कर 
लिया था। अब चीन पूर्ण खतंत्र है और यहाँ भी खदंत्र 
प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य हे । 

इतना पूवेवचन करके अब में प्रजाख'्तात्मक राज्य तथा 
प्रतिनिधि-स त्तात्मक राज्य ग्रादि आवश्यक बातों पर प्रकाश 
डालने का यल्न ऋरूँगा जिससे भिन्‍न भिन्‍न देशों की शासन- 
पद्धति का समझना बिलकुल सहज हो जाय | 

प्रजासत्तात्मक राज्य तथा अतिनिधि- 
खसत्तात्मक राज्य 

प्राचीन तथा नवीन प्रजासत्तात्मक राज्यों में बड़ा भारी 
अंतर है। प्राचीन राज्य जहाँ प्रजा द्वारा खय॑ चल्लाया जाता 
था, वहाँ नवीन राज्य प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है | 
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यही कारण है कि इस पुस्तक में प्राचीन प्रजा-सत्तात्मक राज्य 
के लिये 'प्रजासत्तात्मक राज्य” पद तथा नवीन प्रजास त्तात्मक 
राज्य के लिये प्रतिनिधि -स त्तात्मक राज्य? 
पद प्रयुक्त किया गया है। प्राचीन प्रजा- 
सत्तात्मक प्रणाली छोटे छोटे राष्ट्रों में ही सफलता से काम में 
लाई जा सकती है, परंतु बड़े बड़े विस्तृत भूमिभागवाले राष्ट्रों 
में नवीन प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य ही प्रयुक्त हो सकता है | 
प्राचीन प्रणात्ञी की ऐसे राष्ट्रों में गति नहीं है । 

एथेंस नामक यूनानी नगर हो प्राचीन राज्य का समभकते 
क॑ लिये अ्नुशीक्षन के योग्य है । एथेंस में राजकाये चलाने 
को लिये दे। सभाओं द्वारा काये होता था--(१) लेकसभा 
ग्रोर (२) अ्रतरंग सभा ( ४७7७० ) | 

बीस वर्ष की झ्मवस्था से अधिक अवस्थावाला प्रत्येक नाग- 
रिक लेकसभा का सभ्य होता था। दासों का यह अधिकार 
प्राप्त न था। एशथेंस का प्रत्येक नगरनिवासी शझ्रपने आपका 
राज्य का एक अंग समझता था । नागरिकों को बहुसम्मति से 
दी संपूर्ण राजकाये होते थे । सबकी व्याख्यान देने का पूर्ण 
ग्रधिकार प्राप्त था। व्याख्यान देकर ही एथेंस में कोई 
व्यक्ति ' जन-सम्मति अपनी ओर कर सकता था। उस 
प्राचीन युग में पत्रों का साम्राज्य ध्रारंभ न हुआ था। पेरि- 
क्लीज़ जैसे योग्य पुरुष जहाँ एथेंस के नागरिकों का अपनी 
चक्तता की शक्ति से मोहित कर उन्हें उचित मार्ग पर चलाते 


गप्रजासत्तात्मक राज्य 
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थे, वहाँ ऐसे भी कई एक दुष्ट पुरुष विद्यमान थे जो इसी शक्ति 
से जनता को हानि पहुँचाया करते थे । 

साक्षनन ने राज़काये का समुचित रीति पर चलाने के 
लिये एथंस में लोकसभा का निर्माण किया था। लोक- 
सभा का मुख्य काये मुख्य शासक चुनना तथा राजकाये को 
उचित विधि पर चलाने के लिये नियमें। के विषय में सम्मति 
देनाथा। राज्य के अ्रधिकारों को बड़े बड़े व्याख्याता लोकसभा 
द्वारा प्रायः कुचलवा दिया करते थे। सारांश यह है कि 
उस युग में लोकसभा ही राजकाये में सीधे तार पर सब कुछ 
थी। यहाँ हमें यह बतल्ला देना चाहिए कि लाकसभा के 
अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित काये कहे जा सकते हैं-- 

( १ ) राजदूतों का नियत करना | 

( २ ) विदेशी राष्ट्रों के संदेशों को सुनना । 

( ३ ) युद्ध या शांति का निशेय करना । 

( ४ ) सेनापतियों का नियत करना | 

( ५ ) सेनिकों की तनखाहें निश्चित करना । 

( ६ ) विजित नगरों का प्रबंध श्रादि करना | 

( ७ ) नवीन देवताओं को उपासना के लिये मानना | 

( ८ ) धाम्सिक उत्सव करना | 

( € ) नागरिकों का भ्रधिकार आदि देना | 

(१०) राष्ट्र के आय व्यय को देखना ( ३५ या ३६ दिन 
में एक बार )। 
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(११) मुद्रा निमाण करना | 

(१२) कर लगाना | 

(१३) सड़कें, मकान, मंदिर, पुल आदि के बनाने में 
अपनी सम्मति देना | 

(१४) विशेष विशेष संदिग्ध विषयें में न्यायालय विभाग 
का कार्य भी करना । 

सोलन ने लोकसभा की शक्ति का ठीक मार्ग पर चलाने के 
लिये 'अंतरंग सभा? का भी निर्माण किया था | अतरंग सभा के 
सभ्य प्राय: अच्छे ध्मच्छे धनात्य तथा बड़े बड़े विद्वान होते थे | 
परंतु छिखनीज़ क॑ काल से यह बात बदल गई | अंतरंग सभा 
इसकी श्रपेक्षा कि लोकसभा को अपने पीछे चल्लाती, खयं ही 
उसके पीछे चलने लगी । यह पहले लिखा जा चुका है कि एथेंस 
में एक मुख्य शासक लोकसभा द्वारा चुना जाता था। इस 
मुख्य शासक का हम आगे चल्लकर प्रधान के नाम से लिखेंगे | 

एथेंस में भिन्‍न भिन्न अभियागों के निशेय के लिये भिन्न 
भिन्न न्यायालय थे । खबसे बड़ न्यायालय के ६००० सभ्य 
थे। छोटे छोटे न्‍्यायात्ञयां में किसी के १०० सभ्य थे ते 
किसी के १०००। पाठक स्वयं ही समझ खकते हैं कि 
जिस न्यायालय में इतने इतने सभ्य दो, वह कद्दाँ तक न्याय 
कर सकता है। न्याय कोई ऐसी चीज नहीं हे जा बहु- 
सम्मति से प्राप्त हो सके | इतने बड़े न्‍्यायाक्षय की जेः 
बुराइ्याँ होती हैं, एथेंस ने वे सब की खब सहों । 
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प्रजास त्तात्मक राज्यवाली जाति में शासन की अश्रपेक्षा 
खतंत्रता का प्रेम बेशक अधिक होता है। एथेंसवालीों ने 
शिल्प में जो पूणेता प्राप्त की थी, उसमें 
उनकी ख्तंत्रता ही काम कर रही थी । 
प्रजासत्तात्मक राज्य में समरत जाति 
खय॑ अपने आझाप सीधी शासक होती है। जातीय सभा 
द्वारा जनता खय॑ उपस्थित होकर अपने शासन का काये 
स्वयं ही करती है। परंतु यह वहां हो सकता हे जहां 
राष्ट्र बहुत छोटा हो | बड़े बड़े राष्ट्रों में इस शासन-पद्धति 
को प्रचलित करना बहुत ही कठिन है । 

प्रजासत्तात्मक राज्य में एक दूषण यह भी दै कि योग्य 
याग्य व्यक्ति प्रजा को अपनी उँगलियों पर नचाते हुए उसकी 
संपूणे शक्ति अपने हाथ में ले लेते हैं। इससे जो हानि 
पहुँचती है, बद्द यूनान क॑ इतिद्दाल से सर्वधा स्पष्ट है । 

थूसीडाइडीज़ ( 7॥४॥८ए१४॥७७ ) ने एक बार कहा था-- 


" लैवीशाड एव ३.१७700"80ए ल्‍॥ व9870९, ))प ॥ 78७)५४ 


प्रजा खत्तात्मक राज्य 


को आलोचना 


॥॥ 988 गावे०० 6 ए"प्रौढ 08 076 778 ० 708 ठां॥20०78.! 
(8९७ ॥फ्ण्टएवा१68 7:69) . 

अथात्‌---.' एथेंस में प्रजासत्तात्मक राज्य ते नाम मात्र 

का था, वास्तव में वहाँ उसके नागरिकों में से मुख्य नागरिकों 
का ही राज्य था??। अतः प्रजासत्तात्मक राज्य को सफलता 
से चला सकने क॑ लिये प्रजा का झ्राचार तथा विचार बहुत 
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ही उन्नत तथा हृढ़ होना चाहिए। इसके बिना यह संभव 
नहीं कि आदश शासन-पद्धति ( प्रजासत्तात्मक ) सफलता से 
चल सके । इसमें संदेह नहों है कि प्रजाखत्तात्मक शासन- 
पद्धति में नागरिकों की शासन-शक्ति जन्नत हो जाती हे । 
उन्हें जातियों के नियमों तथा इतिहासां को देखना पड़ता 
है। उनके संकुचित विचार द्र हो जाते हैं। परंतु प्रश्न ते 
यह है कि शक्ति की माोहिनी मदिरा से उनकी रक्षा केसे 
की जाय? जनता में दल बन जाते है जिनमें राज्य-भक्ति 
के स्थान पर वेयक्तिकऋ ईधष्यां द्वेष प्रब्त हा उठते हैं। इसका 
परिणाम यह होता हे कि जनता के दलों के नेता जनता को 
अपनी वक्तता या लेखन शक्ति से वशीभूत करके एक दूसरे 
का गला कटवाते हैं। यही, कारण था कि एथेंस की उन्नति 
च्षणिक रही; ओर जब उसका अध:पतन प्रारंभ हुआ ते फिर 
वह अपने आपकी न सँभाल् खका। प्रजासत्तात्मक राज्य 
का आधारभूत समानता? का सिद्धांत दहै। प्रत्येक नागरिक 
एक दूसरे के समान है, चाद्दे वह योग्य हो चाहे अयोाग्य । 
इस समानता का ही यह परिणाम था कि जो वर्यक्ति उन्हें 
हानिकर मालूम पड़ता था, उसे वे देशत्याग” का दंड दे देते 
थे जिससे वह एथेंस का छोड़कर अन्यत्र कद्दी बस जाता 
था। सारांश यह कि प्रजासत्तात्मक राज्य वहीं सफलता 
से चल सकता है जहाँ राष्ट्र छेटा हो, उसके नागरिक 
आचार विचार में समुन्नत तथा हरृढ़ हों, उनका जीवन 


ही ) 

सादगी से परिपूण हा तथा उनमें समानता का सिद्धांत 
काम कर रहा हो ! 

आजकल्ष प्रजासत्तात्मक राज्य का चिह्न यदि कहीं मिल 
सकता है ते! वह केवल स्विट्जलैंड में | प्राय: अन्य सभ्य 
देशों में प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य का 
ही प्रचलन है। प्रतिनिधि-सत्तात्मक 
राज्य के भी सफलता से चल सकने के लिये जनता में विशेष 
विशेष गुणों की ग्रावश्यकता होती है। प्रतिनिधि-धत्तात्मक 
राज्य को अनिच्छुक, शासन-भार से घबरानेवाली, उदासीन 
तथा आलस्य से परिपूर्ण जनता में यद्द शासन-पद्धति समुचित 
विधि पर नहीं चल सकती | मित्त महाशय ने लिखा है 
कि कई जातियों का यह विचित्र खभाव होता है कि वे शासकों 
का अत्याचार चुपचाप सहन कर लेंगी, परंतु उसके विरुद्ध 
आवाज कभी न उठावेंगी। ऐसी जातियों में यदि यह 
शासन-पद्धति प्रचलित कर दी जाय ते यहीं परिणाम होगा 
कि वे अत्याचारी शासक का ही अपना शासक चुना करेंगी | 
स्थानीय प्रेम या मतमतांतरों के प्रेम से परिपू्णं संकुचित 
विचारवाली जातियाँ भी ऐसी शासन-पद्धति का अवलंबन करने 
के अयोग्य हैं; क्योंकि ऐसा करने पर भिन्न भिन्न दल्लों के मत- 
मतांतर संबंधी रूगड़ों का प्रवेश शासन में हा जायगा जिससे 
एक दूसरे दल का घात किया जाना स्वाभाविक ही है। कई 
जातियों में व्यक्तियों का दूसरों पर हुकूमत करने में ही झा 


प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य 
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आता हैं। ऐसी जातियों में जब प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य 
का स्थापन किया जाता है, तब हुकूमत करने के इच्छुक व्यक्ति 
अपने आपका शासक फे तोर पर चुनवा लेते हैं तथा भ्रपने 
निचले अधिकारियों पर कठोरता का बाजार गरम कर देते हैं । 
सारांश यह है कि चाहे प्रजासत्तात्मक राज्य हो चाद्दे प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य हो, जातीय झआ्राचार की श्रेष्ठता सभी में आव- 
श्यक है । इस बात का रहस्य तब बिलकुल प्रत्यक्ष हो जाता 
है जब कि हम भिन्न भिन्न सभ्य देश्शा की शासन-पद्धतियों 
का निरीक्षण करते हैं। अमेरिका तथा इँगलैंड की शासन- 
पद्धतियां का देखकर ही युराप की अन्य जातियों ने अपनी 
अपनी शासन-पद्धतियाँ बनाई हैं। परंतु क्‍या कारण है 
कि सब देशों की शासन-पद्धतियाँ जिन जिन स्थानों 
पर एक दूखरे से मिल्षती भी हैं, वहाँ पर भी काये में एक 
दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं ? इँगलैंड की मंत्रिसभा की रीति 
पर फरांसीसी मंत्रिसभा क्‍यों न सफलता से काम कर सकी ? 
इसी लिये कि दानों जातियों का आचार-व्यवहार भिन्न भिन्न 
है। यहाँ पर यद्द न भूलना चाहिए कि जातीय आचार: 
व्यवहार के सदृश देश की भागालिक, प्राकृतिक तथा' राज- 
नीतिक स्थितियों का भी शासन-पद्धति पर बड़ा भारी प्रभाव 
पड़ता है । स्विट्जरलैंड में 'जनसम्मति” विधि सफलता से चल 
स्रकी, अन्य देशों में नहों। यह केवल इसी लिये कि वह 
पाव॑तीय प्रदेश है, उसके राष्ट्रसंघटन के राष्ट्र छोटे छोटे हैं ! 


( ११ ) 


इंगलेंड तथा अमेरिका में न्‍्यायाज्ञय विभागां का जो 
परधानता प्राप्त है, वह अन्य युरोपीय देशों में नहीं है; क्‍योंकि 
इगलेंड तथा अमेरिका को शत्रुओं से इतना डर नहीं है जितना 
युरापीय मदह्दाद्वीप के भिन्न भिन्न राष्ट्रों को है # | 

प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य में शासन प्रजा के ही हाथ 
में होता है, परंतु कुछ एक*“प्रतिनिधियों द्वारा, न कि प्रत्यक्ष । 
इससे जहाँ लाभ हैं, वहाँ हानियाँ भी हैं। जनता में सब 
के खब व्यक्ति उन्नत विचार तथा आचार के तो होते ही नहीं 
हैं। शासन का कार्य इतना सहज नहीं है कि उसे सभी 
कर सके । इस दशा में जनता के योग्य योग्य व्यक्तियों 
का शासन का भार दे देना लाभदायक ही प्रतीत होता है | 
इसमें संदेह नहीं है कि एकसत्तात्मक राज्य की अपेक्षा प्रति- 
निधि-सक्तात्मक राज्य बहुत ही अधिक उत्तम है। एकसत्ता- 
'मक राज्य ते तभी कोई जाति प्रचलित कर सकती है जब कि 
तह शासन के काये का सब से अधिक सहज समभती हो । 

राष्ट्र का तात्पय्ये तथा स्वरूप 

लोकतंत्र राज्य तथा प्रतिनिधि-तंत्र राज्य के भेद के सदृश 
ही राष्ट्र के स्वरूप तथा तात्पये का ज्ञान भी बहुत ही महत्त्व- 
पृण है। फ्रांस, जर्मनी, ईँगलैंड प्रथक प्रथक्‌ एक राष्ट्र हैं, राष्ट्र 
प्रो रक्षा करना मनुष्य का कत्तव्य है, राष्ट्र ही राजा का निर्वा< 
चन करता है, भ्रराजकता से राष्ट्र नष्ट हो! जाता है, इत्यादि 
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( १२ ) 

अनेक वाक्य हैं जे। कि राष्ट्र के खरूप के साथ संबद्ध हैं | 
राजनीति शाम्र में राष्ट्र फे तात्पय्ये तथा स्वरूप को मुख्य स्थान 
दिया गया है | प्रत्येक प्रकरण तथा सिद्धांत किसी ल॑ किसी 
ओश में इससे जुड़ा हुआ है। 

अँगरेजी भाषा में राष्ट्र के रथान पर स्टेट शब्द प्रचलित है | 
स्टेट शब्द का व्यवद्दार अ्रनेक अर्थो" में होता है। खतंत्र 
रियासतों को राष्ट्र नाम से पुकारा जाता है । प्रदेश या जन- 
पद, जनसंख्या, एकता तथा संघटन इन चार अर्था' में राष्ट् 
शब्द का व्यवहार साधारणतया किया जाता है# | 


महाशय वुड़ो विल्लन का विचार है -- “किसी एक जन- 
पद में रहनेवाले जनसमूह का नाम राष्ट्र है जे। व्यवस्था तथा 
शांति के लिये संघटित हो?”?| । थियोडोर वूल्जे का मत है कि 
राष्ट्र नियमों के द्वारा संघटित जनसमाज का नाम हे जो पअपने 
अगे के द्वारा एक विशेष भूमिभाग तक शासन करता हो: 
महाशय इहालैंड राष्ट्र सं उस जन-समूद्ध का ग्रहण करते 
हैं जे किसी एक जनपद में रहता हो और बहु सम्मति के 
द्वारा राज्यकाय्ये चलाता हो$॥। प्रसिद्ध जमेन राजनीतिकज्ञ 


४४ तंत्र तथा स्टेट शब्द का अथ तथा तात्पय्ये एक ही है। देखो 
नागरीशप्रचारिणी पत्रिका, भाग २ अंक १ । 

| बुड़ो विल्सन--दी स्टेट । 

 ढी० बूल्जे--पे।लिटिकल सायंस । 

९ टी० ई० हालेंड--एलीमेंट स आफ जुरिसप्रडेस । 
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ब्लुंटर्छी राष्ट्र को सजीव मानता है ग्रौर यही कारण है कि: 
वह राष्ट्र को मनुष्य-लमाज का विराट: रूप समभता है# । 
सारांश यह हे कि युरोप के राजनीतिज्ञों क॑ अन्लुखार राष्ट्र 
शब्द प्रत्यक्ष रूप से ऐसे मनुष्य-लमूह का बेधक है जिसका 
प्रत्येक मनका राज्य-नियम-रूपी सूत में पिरोया गया हो । 
राष्ट्र, समाज, राज्य तथा जाति में भेद 

समाज, राज्य तथा जाति से राष्ट्र का क्या भेद है, इसका 
स्पष्ट करने से राष्ट्र का तात्पय्ये तथा स्वरूप बहुत ही अधिक 
स्पष्ट हो सकता है | 

पु में लिखा जा चुका दै कि राष्ट्र का संबंध भूमिभाग से 
है। बिना भूमि या भ्रदेश के कोई संघटित-समाज राष्ट्र नहीं 
बन सकता | समाज में यह बात आवश्यक नहीं है। मनुष्यों 
के समूद्द के साथ ही समाज शब्द का घनिष्ठ संबंध है। 
मनुष्य-समृह संघटित हा चाहे असंघटित, वह समाज शब्द 
से पुकारा जा सकता है। मनुष्य-समाज के अध्ययन का तात्पये 
उसके धामिक, व्यावहारिक, चरित्र तथा शिक्षा विषयक कार्य्यों 
क॑ भध्रध्ययन से है। भूमि या प्रदेश के साथ समाज शब्द 
का कुछ भी संबंध नहों हे । 

राष्ट्र का समाज के सदृश ही राज्य से भी भेद है । राष्ट्र 
शब्द का क्षेत्र राज्य शब्द के क्षेत्र से बहुत ही अधिक विस्तृत 
है । राज्य शब्द का तात्पय्ये उस मनुष्य-खमूह से है जिसके 

लु टश्ली-दि थियोरी श्राफ दि स्टेट । 


( १४ ) 

हाथ में कुछ समय के लिये राष्ट्र की राजनीतिक शक्ति द्वोती 
है। कभी कभी एक व्यक्ति के लिये भी राज्य शब्द का व्यव- 
हार होता है | वस्तुत: राज्य राष्ट्र का ही एक अंग है । प्रति- 
निधि-तंत्र राज्यों में राष्ट्र की राजनीतिक इच्छाओं को काय्ये रूप 
में परिणत करना ही राज्य का मुख्य काम समभा जाता है | 

जाति के साथ भी राष्ट्र का भेद है । जाति शब्द किसी पूृवे- 
'बर्ती संघटन का सूचित करता है, चाहे वह संघटन भाषा संबंधी 
हे। श्रौर चाहे वंश संबंधी हो । राष्ट्र में ये दोनों बातें लुप्त हैं । 
'आस्ट्रिया-हंग्रो एक राष्ट्र था, यद्यपि उसमें अनेक जातियों का 
निवाल था। बहुधा जाति शब्द राष्ट्र श्रथे को सूचित करने 
लगता है। फ्रांसीसी जाति तथा राष्ट्र श्रतिशय विभिन्न श्रथे 
नहीं सूचित करते | इसका मुख्य कारण यही है कि चिरकाल 
से एक ही राष्ट्र में रहते हुए भिन्न भिन्न जातियों ने अपना पुराना 
भेद भुकल्ना दिया और भ्रपने आपको एक हद्वी जाति में परिणत 
किया | पुराने जमाने में भी राष्ट्र तथा जाति का भंद बहुत 
प्रत्यक्ष नहीं था। रोम तथा स्पाटों में जातीयता के साथ दी 
राजनीतिक अधिकारों का संबंध था! एक विशेष जाति के 
ले।ग ही राजनीतिक अधिकारों के भ्रधिकारी समझे जाते थ । 
एक जाति के लोगों के संघ से ही राष्ट्र बनता था और इसी 
लिये राष्ट्र तथा जाति में कुछ भी भेद नहीं मालूम पड़ता था । 

आजकल जनता का #ुकाव इसी ओर है कि एक ही राष्ट्र 
में रहनेवाली भिन्न भिन्न जातियाँ फ्रांसीसियां के सहृश ही 


( १५ ) 


एक जाति में परिणत हो जाय। अमेरिका में यही बात हो 
रही है। आयलैंड तथा इटली इसी ओर पग बढ़ा रहे हैं. 
और खमय झावगा जब कि भारतवासी भी अपने पुराने जातीय 
मेदीं को भुलाकर एक ही राष्ट्र में परिणत द्वो जायेंगे । 
प्रादशश राष्ट्र 

भिन्न मिन्न जातियाँ अपने पुराने भेदों को भुलाकर एक ही 
राष्ट्र में परिणत होती जाती हैं। क्‍या कोई समय आ सकता 
है जब भिन्न भिन्न राष्ट्र श्रपने भेदेों का भुलाकर एक ही राष्ट्र में 
परिणत हो जाये, 'वसुधेव कुटुंबकम”” अर्थात्‌ विश्व में रहने- 
वाले संपूर्ण प्राणी एक ही कुट्ुंब के सभ्य हैं, यह भाव संपूर्ण 
राष्ट्रों में प्रचलित हो जाय और समय उनकी एक ही विश्व- 
राष्ट्र में परिणत कर दे ९ 

संसार का एक ही राज्य में परिणत करके संघटित करने 
का यज्ञ आज से पूवे बहुत लोगों ने किया था। इतिहास में 
सिकंदर, नेपोलियन तथा चंद्रगुप्त के नाम अतिशय प्रसिद्ध 
हैं। किंवदं तियाँ तथा गाथाएं दक्ष, मांधाता, रघु, राम तथा 
युधिष्टिर भ्रादि मद्दापुरुषों को भी इसी विषय में महत्त्व दे रही 
हैं। रोम का रोमन साम्राज्य स्थापित करना भी किसी 
से छिपा नहीं है। श्राजकल अगरेजों का भी यही उद्देश्य 
मालूम पड़ता है । " 

दुःख जो है वह यही है कि पुराने जमाने से छ्लेकर अब 
तक किसी ऐतिहासिक पुरुष श्रथवा जाति ने श्रादभाव को 


( (९६ ) 


सामने रखकर यह काम नहीं किया । साम्राज्यवाद तथा 
कीति की लोलुपता ही इस्र ढंग के यत्न का मुख्य कारण रही । 
इस साम्राज्यवाद के मद में अगप्रज एशिया की पराधीन 
जातियों के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं, वह किसी से 
द्िपा नहीं है। 

परंतु उच्चित तो यही है कि संसार को एक कुटुंब समरू- 
कर एक विश्वव्यापो आदशे राष्ट्र स्थापित किया जाय और जहां 
तक दो सके, किसी व्यक्ति तथा राष्ट्र की खतंत्रता का अप- 
दरण न किया जाय | 

शक्ति संविभाग 

राजनीति विज्ञान के पिता मांटरक्‍्यू ( *(०॥॥९४१पां०५ ) 
का कथन है---- यदि नियामक तथा शासक शाक्ति किसी 
एक व्यक्ति या समूह के पास इकट्ठी हो! 
ते जाति की खतंत्रता का नाश होना 
स्वाभाविक ही है, क्योंकि जाति का इस बात का सदा 
भय बना रहेगा कि राजा या राष्ट्रसभा स्वेच्छाचारी नियम 
बनाकर स्त्रच्छेदता से उनका प्रयोग करेगी । इसी प्रकार 
न्याय संबंधी शक्ति का नियामक तथा शासन शक्ति से सवेधा 
प्रथक न कर दिया जाय; तथा यदि उसे नियामक शक्ति का 
सद्ठायक बना दिया जाय ता जा नियम बनानेवाला होगा, वही 
न्यायाधीश भी द्वो जायगा । इसका परिणाम यह होगा कि 
जाति के व्यक्तियों का जान-माक्ष एक मात्र न्यायाधीशों के हाथ 


मांटरक्यू 


( १७ ) 

में चला जायगा; और यदि कहीं न्याय संबंधिनी शक्ति की 
शासकों के हो हाथ में दे दिया जाय, तब तो श्रत्याचार 
का होना आवश्यक हो हे; क्‍यांकि जो किसी व्यक्ति पर 
भ्रपराध लगानेवाला होगा, वहो उस्र व्यक्ति के अपराध का 
निणेय करनेवाला भी होगा |? 

मांटरक्यू के सदृश ही ब्लुंट्छ्ली ने लिखा है--किसी के 
हाथ में अत्यंत श्रधिक शक्ति दे देना राष्ट्र के लिये 
भयानक होता है । यदि ऊपर लिखो 
तीनों शक्तियाँ प्रथक्‌ प्रथक व्यक्तियों 
तथा समुदायों के हाथ में दे दी जाय ते इससे राष्ट्र में जहां 
किसी की शक्ति अधिक नहीं होने पाती, वहाँ काये भी 
समुचित रीति पर चल्लता हे । एक ही व्यक्ति या समुदाय 
तीनों कार्यों का इस योग्यता से संपादन नहीं कर सकता 
जेसा कि वद्द केवल एक ही काये कर सकता है। पर- 
मात्मा ने शरीर में आँखें देखने के लिये, कान सुनने के लिये 
तथा हाथ काम करने के लिये दिए हें। जब परमात्मा ने 
शरीर क॑ काये का उचित ढंग पर चल्लाने के लिये भिन्न भिन्न 
इंद्रियाँ दी हैं, तब राष्ट्र रूपो शरीर का काये भी अच्छी तरह 
से चलाने के लिये शक्ति-संविभाग”? के सिद्धांत का ही अव- 
लेबन करना ठीक मालूम पड़ता है |?” 


ब्लु ट्श्छी 
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अठारहवीं सदी के लेखकों ने उपरिलिखित शक्ति-संविभाग 
के सिद्धांत का एक सा्वभोम त्रेकालिक तत्त्व मान लिया | 
अमेरिका में जनतंत्र शासन-पद्धति का 
अवलंबन करते समय इसी सिद्धांत को 
यथासमथ्ये काम में लाने का यत्न किया 
गया । १७८० की मैलाचूसट्‌ की शासन-पद्धति की घाराओं 
में लिखा हे--“ इस राष्ट्र के राज्य में नियामक विभाग शासक 
तथा निर्णायक विभाग की, शासक विभाग नियामक तथा 
निर्णायक विभाग की, और निर्णायक विभाग नियामक 
तथा शासक विभाग को शक्ति को काम में न ला सकेगा | 
सारांश यह है कि यहाँ राज-नियममों का राज्य होगा, 
न कि व्यक्तियां का?। १७८७ की राष्ट्र संघटन की 
शासन-पद्धति में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया गया है | 
मिल्टन मैडीसन तथा ग्रे का कथन हे--शासक, नियामक 
तथा निर्णायक शक्तियों का एक ही व्यक्ति या संघ के हाथ में 
देना, चाहे वह निवोचित, नियुक्त या वंशागत हें।, स्वेच्छाचार 
तथा निरंकुश शासन का एक ज्वलंत उदाहरण है |?” यह होते 
हुए भी सन्‌ १७७६ तथा १७७७ की राष्ट्रीय शासन-पद्धतियों में 
तथा १७८७ के राष्ट्र संघटन की शासन-पद्धति में शक्ति-संवि- 
भाग-सिद्धांत का प्रयोग पूणे रूप से न किया जा सका। 
इसी से यद्द स्पष्ट है कि शक्ति-संविभाग सिद्धांत त्रेकालिक सत्य 
नहीं है। श्रसल बात ते यह है कि तीनों ही शक्तियाँ एक 


शक्ति-संविभाग सिद्धांत 
की विफलता 
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दूसरी पर निर्भर हैं। निर्यायक विभाग नियामक विभाग द्वारा 
पास किए गए कानूनों के अनुसार द्वी निणेय करने के कारण 
उप पर पूण्णतया निर्भर है; ओर इसी प्रकार शासक विभाग 
नियामक विभाग के कानूनों का अवल्लंबन करने के कारण 
सर्वथा खतंत्र नहीं कद्दा जा सकता । यदि शासक विभाग 
तथा निर्णायक विभाग नियामक विभाग के कानूनों फो न माने 
ते नियामक विभाग क्‍या कर सकता है ? सारांश यह हे कि 
तीनों ही शक्तियाँ तथा तीनों ही विभाग एक दूसरे पर निर्भर 
हैं और एक दूसरे को स्वेच्छाचारी होने से रोकते हैं । 
प्रमेरिका के सहश ही फ्रांस ने भी यही सिद्धांत अनुभव 
किया | सन्‌ १७८८ में उसने शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का पूरी 
तरह से अवलंबन करना चाहा, परंतु वह सफल न हुआ । 
उन्नोसवों सदी में शक्ति-संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत 
ही घट गया । इंगलेंड ने यह सिद्ध कर दिया कि इस सिद्धांत 
के विपरीत शासन पद्धति होते हुए भी 
राज-काय्ये उत्तम विधि पर चल सकता 
है और व्यक्तियों की खतंत्रता सुरक्षित 
रह सकती है। इँगलेंड में सचिव मंडल के हाथ में ही एक 
प्रकार से राष्ट्र की शासक तथा नियामक शक्ति है। यह होते 
हुए भी वहाँ जनता की खतंत्रता पूरे तौर पर सुरक्षित है । 
ईंगलेंड के सह॒श ही फ्रांस तथा इटली में भी शक्ति-संविभाग 
का सिद्धांत कार्य रूप में नहों लाया जाता। फ्रांस में नियामक 


शक्तिसविभाग-सिद्धांत 


का प्रयोग 
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विभाग द्वारा प्रधान चुना जाता दै। वस्तुत: उसका सचिव- 
मंडल ही जनता का प्रतिनिधि है और राष्ट्र का प्रत्येक प्रकार 
का काये चलाता है। इटली में दलें के सहारे राजा ही राष्ट्र 
का घुरा घुमाता है। लड़ाई से पहले जम॑नी में शक्तियों का 
संविभाग न था। प्रशिया के राजा के रूप में विलियम कैसर 
की शक्ति अ्रपरिमित थी । अमेरिका में प्रधान नियामक सभाओं 
क॑ द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को रद कर सकता है | श्रपनी 
सूचनाभ्रों के ढ्वारा वह बहुधा नियामक सभा में नए नए नियम 
भी पास करा लेता है। इसी के सदृश अमेरिका की निया- 
मक सभा शासक शक्ति का प्रयाग भी करती है । शासकों की 
नियुक्ति तथा परराष्ट्रीय-संधियों की ख्ोकृति क॑ द्वारा अमेरिकन 
सेनेट एक प्रकार से शासक शक्ति को प्रयाग में ज्ञाती है। 
अ्रमेरिकन न्यायाधीशों का निवांचन शासकों के द्वारा होता है 
ओर वह नियामक सभाओं के द्वारा पास किए गए नियमों को 
शासन-पद्धति की धाराओं के प्रतिकूल ठहराकर निरथेक बना 
सकते हैं । सारांश यह है कि श्रर्वांचीन राष्ट्रों में शक्ति- 
संविभाग-सिद्धांत का महत्त्व बहुत कुछ लुप्त हो! गया है | 

शासन-पद्धति क॑ निर्माण काल में प्राय: इल बात का ध्यान 
रखा जाता है कि नियामक, शासक तथा निर्णायक तीनों 
शक्तियों किसी एक को अंतिम सीमा तक 
न बढ़ने दे' श्रोर एक दूसरे की शक्ति का 
अपनी भ्रपनी सीमाओं में बाँध रखें। यही कारण है कि ईँगलेड 


शासक समिति 
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में मुख्य न्यायाधीश शासक समिति द्वारा चुना जाता है; परंतु 
वही चुने जाने के अनंतर अपने चुननेवाल्ले अधिकारियों पर 
अपना निणैय दे सकता है। वहाँ न्यायाधीश को पदच्युत 
करना नियामक साभा के हाथ में है। यह अतिशय उत्तम 
प्रबंध इँगलैंड में ही संभव है, क्योंकि ईंगलेंड को भयानक युद्धों 
की दिन रात चिता नहीं करनी पड़ती । युराप की अन्य 
जातियाँ इस प्रकार न्यायाधीश की शक्ति का महत्त्व देने में 
असमथे हैं | इसका कारण यह है कि उन्हें दिन रात अपने 
आपको शत्रु से बचाने की ही चिंता रहती है। युराप की प्राय: 
सभी जातियों में 'शासक-न्याय-समिति? की विधि प्रचलित है | 
इस समिति का संबंध जहाँ विशेषतः शासकों से है, वहाँ वह 
शासकों का शासन के ही रूप में निशेय करती है । युरोप के 
देशों के शासक निर्भयता से अ्रपना काये किया करते हैं, क्योंकि 
उन्हें इस बात का निश्चय होता है कि उनकी अपनी समिति 
समय पर उनकी रक्षा करेगी । चूँकि भ्रमेरिका की स्थिति भी 
ईंगलेंड के ही सदृश है, अत: वहाँ भी मुख्य न्यायालय शासन- 
पद्धति के विरुद्ध, राजनियमों का ठह्दरा सकता है तथा उनको 
काये में लाने से रोक सकता हे। जातीय सभा की किसी 
नियम-धारा से यदि कोई राजनियम टक्क र खाता हे ते! मुख्य 
न्यायालय उसे राजनियम ही नहीं समभता । 
इँंगलैंड में मंत्रिसभमा की उपसमिति के सभ्य नियामक सभा 
के सभ्य भी होते हैं तथा वे नियमनिर्माण पर पर्याप्त प्रभाव भी 
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डालते हैं। परंतु अमेरिका में यह बात नहीं है | वहाँ की शासन- 
पद्धति के निर्माता शासकां के हाथ में परिमित शक्ति ही रखना 
चाहते थे; इसी लिये उन्होंने अमेरिका के प्रधान तथा उसकी 
मंत्रिसभा का जातीय सभा में बैठने से रोक दिया। प्रधान 
की शक्ति का जहाँ राष्ट्रसभा क॑ द्वारा उन्हेंने बहुत कुछ परिमित 
कर दिया है, वहाँ उसकी प्रधानता का काल भी बहुत ही थोड़ा 
रखा है | इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि ईँगलेंड तथा अमेरिका की 
शासन-पद्धतियाँ एक दूसरी से स्वेथा भिन्न हैं। इसमें संदेह भी 
नहीं है कि दोनों ही देशों में नियम बनाते समय छोटी छोटी 
बातों तक का ध्यान रख लिया जाता है जिसमें शासकों को 
जहाँ अपनी बुद्धि से बहुत काम नहीं लेना पड़ता, वहाँ वे लोग 
स्वेच्छाचारी भी नहीं हे! सकते । परंतु फ्रांस तथा इटली में 
यह बात नहीं है। वहाँ मोटे मोटे नियम बना दिए जाते हैं, 
और छोटे छोटे मामलों में शासकों का अपनी बुद्धि से ही 
काम लेना पड़ता है। इससे उनका कुछ कुछ सेच्छाचारी हा 
जाना स्वाभाविक ही हे। 

ग्राजकक्ष प्रायः नियामक सभाओं के 'स्वापन्न तथा 
अस्वापन्न' दे! भेद किए जाते हैं | ईंगलेंड की पालिमेंट ( राजा + 
ताडे सभा + प्रतिनिधि सभा ) स्वापन्न नियामक सभा का 
उदाहरण है, क्योंकि इसकी नियामक शक्ति किसी नियम द्वारा 
प्रतिबद्ध नहीं है | परंतु संसार के अन्य सभ्य देशों की निया- 
मक सभा की यह दशा नहीं है। अगरंजी उपनिवेशों की निया- 
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मक सभाए अस्वापन्न कहो जा सकती हैं, क्योंकि उनकी निया- 
मक शक्ति इँगलैंड की पालिमेंट द्वारा प्रतिबद्ध होती है। 
अमेरिका में भी नियामक सभा शासन-पद्धति संबंधी नियमों 
की धाराओं के परिवर्तन करने में जनता की ओ्रार से कुछ 
परतंत्र है । जनता ने मुख्य न्यायाधीशों का यह शक्ति दे दी है 
कि वे यह बतावें कि अमुक अमुक राजनियम शासन-पद्धति के 
विपरीत ते नहीं हैं। यदि विपरीत हैं। ते उनके स्वीकृत करने 
में नियामक सभा स्वापन्न नहीं है। कई एक विद्वान शासन- 
पद्धति के संबंध में प्राय: 'शिथिल या अशिधिल” शब्द भी 
व्यवहत करते हैं। आग्ल शासन-पद्धति शिधिल कही जाती 
है, क्योंकि उसके द्वारा शासन-पद्धति के श्राधारभूत नियमों 
का भी उसी शीघ्रता से परिवर्तन किया जा सकता है जेसे 
तुन्छ तुच्छ नियमों का। परंतु अमेरिकन शासन-पद्धत्ति 
अशिधिल कही जाती है, क्‍योंकि वहाँ किसो प्रकार का 
शासन-पद्धति संबंधी सुधार जातीय सभा के दो-तिद्दाई सभ्यों 
की स्वोकृति के बिना नहों किया जा सकता; और जातोय 
प्भा में खोक्ृत हो जाने पर भी जब तक तीन-चोथाई 
(एष्ट उस सुधार को न खीकार कर ले, तब तक वह काम 
॒यं नहीं लाया जा सकता। स्विट्जलेंड में शासन-पद् ति 
पबंधी सुधार के लिये आवश्यक रूप से जनसम्भति लेनी 
उड़ती है । जमेनी में भी जातीय सभा के है सभ्यों की 
'बोक़ृति की आवश्यकता पड़ती है । 
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नियामक जनसम्मति विधि 

यह पूर्व हो लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधियों के निवां- 
चन से भी लोकतंत्र शासन-पद्धति का सिद्धांत सुरक्षित नहीं 
रह खकता। जनता में श्रेणी संघ का उपद्रव बहुत कुछ 
प्रतिनिधि तंत्र शासन-पद्धति तथा निर्वाचन के विशेष विशेष 
नियमों का ही परिणाम है । 

लोकतंत्र शासन-पद्धति उसी समय पूणे समफ्ो जा सकती 
है जब कि जनता निर्वाचन-नियम-निर्मांण में पूरे तौर पर भाग 
ले सके। स्विट्जलैंड में अब तक कई राष्ट्रों में प्रत्यक्ष तार 
पर नियम निर्माण होता हे । छोटे छोटे राष्ट्रों में नगरों की 
जनता स्वयं उपस्थित होकर कानून पास करतो है। वहाँ 
प्रतिनिधियों का सहारा नहीं लिया जाता | 

तार तथा पत्र-प्रेषण के प्रचार से इस जमाने में फिर से 
प्रतिनिधि-तंत्र-शसन-शैली को ले।कतंत्र-शासन-पद्धति के अनु- 
सार बनाने का यत्न किया गया दै। इस उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये नियामक जनसम्मति का सद्दारा लिया गया है। नियामक 
सभा में पेश किए गए प्रस्तावों का संपुर्ण निर्वाचक्र मंडल के 
पास मेज दिया जाता है। वे लोग हाँ यान में भश्रपनी 
सम्मति दे देते हैं। यदि प्रस्ताव फे विरुद्ध बहुपक्ष हुआ 
ते वह प्रस्ताव राजनियम नहीं बनता। स्विट्जलेंड में 
शासन-पद्धति संबंधी धाराओं के मामलों में जनसम्मति लेना 
आ्रावश्यक है । नियत संख्या के हस्ताक्षर कराकर वहाँ जनता 
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नियामक सभाओं में अपनी ओर से नए नए प्रस्ताव भी उप- 
स्थित करतो है। १८७४ से १८४६ तक स्विटजलँ ड में भिन्न भिन्न 
प्रस्तावों पर ३८ बार नियामक जनसम्मति ली गई थी । 

आजकल्ल अमेरिका की कई रियासतें में भी इसका प्रचार 
है ! टृष्टांत ख्वरूप न्यू ईँगलेंड नामक प्ममेरिकन राष्ट्र में अब तक 
नागरिक समिति ही राष्ट्रीय नियम बनातो है । शासन-पद्धति 
संबंधी धाराओं के परिवर्तन के मामले में बहुत से राष्ट्रों में नियामक 
जनसम्मति का अवलंबन किया गया है। श्रवांचीन जम॑नी तथा 
रूस ते इसके विशेष रूप से भक्त हैं। राजनीतिज्ञों का अनुमान 
है कि सभी राष्ट्रों में यथासंभव इसका भ्रवलंबन किया जायगा । 

शासक विभाग 

शासक विभाग का काम नियामक विभाग द्वारा खीकृत 
राजनियमों को प्रचलित करना है। कभी कभी शासक 
विभाग से प्रधान तथा उस्रके सहकारी 
वर्गो' का भी तात्पये लिया जाता है। 
नियामक तथा शासक विभाग का मुख्य भेद यह हे कि निया- 
मकों की संख्या अधिक होती है श्रौर मुख्य शासकों की संख्या 
वहुत ही थोड़ी होती है। यह इसी लिये कि शासन 
का काम तब तक सुगमता से नहीं चल सकता जब तक कि 
उद्देश्य एक न हों श्रौर राष्ट्र की इच्छाओं का एक दम काये 
में परिणत करने की सामथ्ये न हो ! ये दोनों बातें इस बात 
के लिये बाध्य करती हैं कि शासकों की संख्या अधिक न हो । 


शक्ति-संचय 
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अमेरिका में राष्ट्र का मुख्य शासक प्रधान है। ईैँगलेड में 
सचिव-मंडल को ही राष्ट्र का मुख्य शासक कहा जा सकता 
है । खिट्जलैंड में सात सभ्यों की शासक समिति ही शासक 
का काम करती है । 

भिन्न भिन्न राष्ट्रों में मुख्य शासकों क॑ नियत करन के भिन्न 
भिन्न ढंग हैं । कई ऐसे राष्ट्र भी हैं जहाँ मुख्य शासक वंशागत 
होते हैं। परंतु श्राजकल सभ्य राष्ट्र 
वंशागत शासकों के पक्त में नहीं हैं। 
युरोप में जहाँ कहीं वंशागत सम्राट_बचे हुए हैं, वहाँ उनकी 
शक्ति कुछ भी नहीं है। इईंगलेंड, इटली, हंग्रो तथा बेज्जियम 
के राजाओं के द्वाथ में बहुत कम राजनीतिक शक्ति है । 

वंशागत राजाओं तथा सम्राटों के सदृश ही बहुत से राष्ट्रों में 
मुख्य शासक जनता द्वारा चुना जाता है । अमेरिका में जनता ही 
प्रधान को चुनती हे । यही बात फरांसीसी प्रधान तथा स्विस 
शासक समिति के संबंध में है । इँगलैंड अपने अधीन देशों तथा 
डपनिवेशों के लिये मुख्य शासक का निर्वाचन स्वयं ही करता है । 

प्रधान तथा मुख्य शासकां की शक्ति सब राष्ट्रों में एक सदहृश 
नहीं है। लड़ाई से पहले रूस तथा जम॑नी के सम्राट की शक्ति 
अ्रपरिमित थी श्रार ईंगलैंड के सम्राट 
की शक्ति कुछ भी नहीं थी । श्रमेरिका 
का प्रधान अति शक्तिशाली है । इसक 
विपरीत फ्रांस के प्रधान की शक्ति बहुत ही थोड़ो है । 


मुख्य शासकों की नियुक्ति 


प्रधानतंत्र तथा सचिव- 
तंत्र शासन-पद्धति 
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आजकल राजनीति शाद्ष के लेखक शासन-पद्धतियों को 
प्रधानतंत्र तथा सचिवतंत्र इन दो भेदों में विभक्त करते 
हैं। प्रायः यह देखने में भ्राता है कि सचिवतंत्र शासनपद्धति- 
वाले देशों में मुख्य शासक की शक्ति कुछ भी नहों हाती । 
इगलेंड का सम्राट ओर फ्रॉस का प्रधान इसके ज्वलंत डदा- 
हरण हैं। इसके विपरीत प्रधानतंत्र शासन-पद्धतिवाले राष्ट्रों 
में प्रधान तथा राजा की शक्ति अपरिमित होती है । श्रमेरिका 
में यही बात है। लड़ाई से पइले प्रशिया के सम्राट्‌ की शक्ति 
बहुत ही ज्यादा थी | 

निर्वाचन तथा नियुक्ति का सामने रखते हुए यह कहा 
जा स्रकता है कि अमेरिका का प्रधान नियासक विभाग के 
द्वारा नहीं चुना जाता और बहुत ही अधिक शक्तिसंपन्न हे ! 
देाषारापण ( ]7॥/908०॥77०॥+$ ) के द्वारा यही नियामक 
विभाग अमेरिकन प्रधान को राज-शक्ति से च्युत कर सकता 
है। सीनेट को संधि तथा नियुक्ति का अधिकार है, 
परंतु प्राय: सीनेट प्रधान क॑ अनुसार ही काम करता है, 
अमेरिका का नियामक विभाग प्रधान का भिन्न भिन्न राज- 
नीतिक्त काय्ये करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता | 
अमेरिकन सचिवों को प्रधान ही सीनेट के सहारे नियुक्त 
करता है ओर स्वेच्छानुसार उनका पदच्युत कर सकता 
है। नियामक विभाग इस मामले में कुछ भी दस्तक्षेप 
नहों कर सकता। 
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इँगलेंड में राजा ही महामंत्री का विजयी दल में से चुनता 
है। चुने जाने के बाद महामंत्री अपना सचिव-मंडल बनाता 
है जे एक ओर राष्ट्र का शासन करता है और दूसरी ओर 
नियामक विभाग को वश में करके भिन्न भिन्न राज्यनियम 
पास करता है। ऑग्ल-सचिघ-मंडल की शक्ति तभी तक अपरि- 
मित है जब तक नियामक विभाग उसके साथ है। जहाँ 
नियासक विभाग ने उसका खाथ छोड़ा कि उसका अपना 
काय्ये छोड़ देना पड़ता है। इंगलेंड में राजा की शक्ति 
कुछ भी नहीं है । 

पूषे में ही लिखा जा चुका है कि शासक विभाग से 
तात्पय्य मुख्य शासक से है। मुख्य शाखक राजशक्तियों 
का राष्ट्र में प्रचार करने के लिये बहुत 
से राज्यसेवकों को नियुक्त करता हे | 
भिन्न भिन्न विभागों के राज्यसेवकों के निरीक्षण तथा काये- 
निर्देश के लिये भिन्न मिन्‍न योग्य व्यक्ति मंत्रों-पद पर नियुक्त 
किए जाते हैं । 

इंगलेंड के राज्यसेबकां की संख्या लगभग ८०००० है । 
इन लोगों के पद स्थिर है। इनके ऊपर के मुख्य शासक 
ही समय समय पर बदलते रहते हैं । दृर्शंत स्वरूप इईँगलैंड में 
अतरंग सचिव ( ॥80770 8००/४(४७/५ ) के दो सहायक मंत्री 
होते हैं। एक स्थिर श्लौर दूसरा श्रस्थिर । स्थिर सद्दायक 
मंत्री अपने पद पर ज्यों का त्यों बना रहता है। परंतु अ्रस्थिर 


राज्यसंवक 
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सहायक मंत्री सचिव-मंडल के बदलते ही इस्तोफा दे देता है । 
यही बात अन्य मुख्य मुख्य विभागों के संबंध में है । 

अमेरिका में राज्यसेवकां की नियुक्ति तथा पदन्युति 
के मामले में चिरकाल से विचार हे। रहा है। वहाँ बहुत ही 
थेड़े आदमी स्थिर राज्यसेवक हेंगे। लगभग चार वर्षों के 
लिये ही भिन्न भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न राजपद़ों पर नियुक्त 
किए जाते हैं। उनके पदच्युत करने के मामले में कमेला था । 
याग्य आदमी प्राय: अपने पद पर स्थिर तार पर बने रहते थे। 
१८२< क॑ बाद से अ्रमेरिका में यह प्रथा प्रचलित हुई कि प्रधान 
अपने अपने अनुगामियों तथा सदायकां को पारिताषिक के 
तार पर उच्च उच्च राजपद दे देते थे । इसके विरुद्ध वहाँ लहर 
उठी और सन्‌ १८८३ में वहाँ भी सिविज्ञ सर्विस एक्ट पास 
हुआ । अब परीक्षा के द्वारा ही भिन्न भिन्न विभागों पर मनुष्यों 
की नियुक्ति हाती है। श्रमेरिका में सब १८१० में ३७०००० 
राजकीय पद थे जिन पर परीक्षा क॑ द्वारा २३४<४० व्यक्ति 
नियुक्त हुए थे । 

अर्वाचीन राष्ट्रों की शासन-पद्धति 

शासन-पद्धतियां का वगीकरण करते समय राजनीतिक्ष 
लोग यही बात सबसे पहले अपने सामने रखते हैं कि 
किस किस राष्ट्र में स्वेच्छातंत्र राज्य ( 426570706 (0ए७- 
ए७०॥ ) है, श्रौर किस किस राष्ट्र में प्रतिनिधि तंत्र राज्य 
( 4069॥00'800९_ 00एछशाधशाा ) है। प्रथम भेद में राष्ट्र 
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की प्रभुत्व शक्ति एक के हाथ में और द्वितीय मेद में जनता के 
प्रतनिधियों के हाथ में रहती हे। आजकल रूस की 
शासन-पद्धति बहुत ही विचित्र है। स्थानीय स्वराज्य तथा 
संघराज्य का वह्द विचित्र नमूना हे | 

ग्राजकल्ञ प्रतिनिधि-तंत्र राज्य भी एक खद्श नहों हैं । 
कहों पर दिखावे के लिये राजा है और कहीं पर प्रधान । 
ईंवर्लैंड परिमित एकतंत्र राज्य का और फ्रांस प्रधानतंत्र राज्य 
का नमूना है। संपूर्ण प्रतिनिधि-तंत्र राज्य सचिवतंत्र तथा 
स्रसचिवतंत्र के दो भेदों में विभक्त किए जाते हैं। यह भी एका- 
त्मक तथा राष्ट्रसंघात्मक तंत्रों के भेद से दे। प्रकार क॑ होते हैं । 

अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जलेड राष्ट्रसंघटनात्मक 
राष्ट्रों कु उदाहरण कहे जा सकते हैं, और इँगलैंड एकात्मक 
राष्ट्रों का। अमेरिका में बहुत से 
खतंत्र राष्ट्र थे । वे सब मिल्ककर श्रमे- 
रिका के राष्ट्र्संघटन में सम्मिल्वित 
हुए । इनमें उनकी वेय्यक्तिक सत्ता 
का लोप नहीं किया गया, पर साथ ही मुख्य राज्य 
( एणजा7'8) (४0एश'7९०॥ ) के सम्मुख उनकी शक्ति भी 
बहुत ही अल्प है । उन्हें जो कुछ स्वतंत्रता प्राप्त है, वद्द केवल 
अपने ही राष्ट्र के लिये हैे। इँगलैंड में यह बात नहीं है। 
इंगलैंड एक देश है । वह राष्ट्रसंघटन नहीं कहा जा सकता, 
इसी लिये वह एकात्मक राष्ट्र कहा जाता है | 


एकाव्मक तथा राष्ट्र- 
संघटनाव्मक प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य 
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राष्ट्रसंघटन दो प्रकार का हुभ्रा करता है । एक पूर्ण, दूसरा 
अपूर्ण । पूर्ण राष्ट्रसंघटन के परिज्ञान से अ्पूणे का भी परिज्ञान 
हे। जायगा । अतः पूर्ण राष्ट्संघटन पर कुछ शब्द लिख देना 
में आवश्यक समभता हैँ । 

पूणे राष्ट्रसंघटन के तीन मुख्य मुख्य गुण होते हैं-- 

(१) राष्ट्रसंघटन के सब राष्ट्रों को राष्ट्सभा में समान 
संख्या में प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार हो । 

(२) प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति परस्पर समान हो | 

(३) नियासक तथा शासक सभाओं के श्रधिकार राष्ट्रों 
की सहमति के बिना बढ़ाए न जा सके । 

अमेरिका का राष्ट्रसंघटन पूणे समझा जाता है। राष्ट्र- 
संघटन के लक्षण पर ही आजकल बड़ा भारी वाद विवाद है । 
मदहाशय फ्रीमेन क्री सम्मति में ते छोटे बड़े राष्ट्रों के सम्मेलन 
को राष्ट्संघटन कहा जा सकता है, परंतु आजकल यह नहीं 
माना जाता । सीले महाशय तो 'राष्ट्रसंघटन! से ऐसे दे 
राज्यों का परस्पर मेल्न समभते हैं जिनमें एक स्थानीय राज्य 
( ,0८७] (+०४७००॥॥०७॥॥ ) का पक्ष लेता है- और दूसरा मुख्य 
राज्य ( (2९॥॥"8) (+0५ए0"7770 07४ ) का। परंतु यह भी लक्षण 
स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि इसके अनुसार दारा 
तथा जक्सिंस के राज्य भी राष्ट्रसंघटन के उदाहरण कहे जा 
सकते हैं। कुछ भी हो, राष्ट्रसंघटन से हमारा तात्पये ऐसे 
राष्ट्रों के परस्पर संयोग से है जो राज्यनियम द्वारा समान 
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ग्रधिकार रखते हें। तथा श्रपनी श्रपनी शक्ति श्रार आवृत्ति में 
सवेधा भ्रसमान हें।। परंतु इस लक्षण के अनुसार राष्ट्रसंघटन 
तभी संभव है जब कि राष्ट्र ख्यं ही अपने हितों तथा 
स्वाथे। की एकता के कारण परस्पर मिले हें।। राष्ट्रसंघटन 
की राजसभा में राष्ट्रीय सभ्यों का अपने अपने राष्ट्रों की सम्मति 
देना ही उचित प्रतीत होता है, जेसा कि जम॑नी में था। 
अ्रमेरिका तथा स्विट्जलैंड में यह बात नहीं है। राष्ट्रसभा के 
सभ्य प्राय: वहाँ अपनी ही सम्मति दिया करते हैं #। 
प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के अधिक समीप तक 
यदि किसी देश की शासनपद्धति पहुँचती है ते। वह स्विट्जलें ड 
की है ! स्विटजलैं'ड को भ्राजकल्ल के युग में 
“आदशे राज्य?” के नाम से लिखा जाता 
है। यह क्‍यों ? 'यह इसी लिये कि स्विट्जर्लेंड जहाँ प्रति- 
निधि-स त्तात्मक राज्य की शैली पर चल रहा है, वहाँ “जन- 
सम्मति-विधि? से प्रजासत्तात्मक राज्य की शेल्ञी पर भी चलता 
हुआ कहा जा सकता है। एसथेंस में यद्यपि प्रजासत्तात्मक 
राज्य था, परंतु वह उसका सफलता से न चला सका । स्विस्‌ 
जनता का स्वभाव और आचार व्यवहार इतना उच्च है कि उसका 
विफल्लता का छभी सामना हो नहीं करना पडा । ईंगलेंड के सहश 
हो स्विस शासनपद्धति का विकास भी भ्रात्मिक नहीं हे। 


ग्रादर्श राज्य 





* 360० ै]४007-- (04 00 (७४०9$70प7॥078, (४/8]0७ 
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चिरकाल से स्विस जनता छ्वतंत्रता का भाग कर रही है। 
विचित्रता यह है कि एक स्विट्जरलैंड ने द्वी सारे संसार में अपने 
भ्राप को जन-सम्मति-विधि के योग्य भूमि सिद्ध किया है; श्रोर 
यहो कारण है कि स्विट्जलेंड की शासन-पद्धति पर लिखते हुए 
इस पुस्तक में जन-सम्मति-विधि पर बहुत से प्रष्ठ दिए गए हैं 
जिन्हें पाठकों को अत्यंत ध्यान से पढ़ना चांहिए | 
निर्णायक विभाग 

राज्य के प्रन्य विभागों के सदश दो निशाॉयक विभाग भी 
महत्त्वपु्ं है। वैय्यक्तिक या संधोय अपराधों का, प्रचलित 
राज्यनियमें के अनुसार, निर्णय करना 
हो निशणौॉयक विभाग का काम है। 
सबसे उत्तम न्यायाधीश वही है जो राज्यनियमें। का अच्छी 
तरह जाने । राज्यनियम चाहे बुरे हैं। और चाहे भले हों, 
न्यायाधीश का क्राम उनके अनुसार निणेय करना ही है। बहुत 
से स्थक्नों में राज्यनियमें का प्रयोग करना कठिन होता है | 
ग्रपने विवेक तथा विचार के द्वारा हो ऐसे खल्लों में न्‍्यायाघीशां 
को निशेय करना पड़ता है । इस ढंग के परवर्त्ती अभियोगों 
में राज्यनियमें। के तार पर हो काम में लाए जाते हैं। इंगलेंड 
तथा श्रभेरिका में यह बात विशेष रूप से हे | 

न्यायाधीशों का निष्पक्ष होना नितांत आवश्यक है। 
राजनीतिक श्रांदोलनें से न्यायाधीशों का प्रथक रहना ही 
उचित है। राज्य के अधिकारी किसी न्यायाधीश पर 

शा८--३ 


निर्णायक विभाग 
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इचित या श्रनुचित दबाव न डालें, इसके लिये श्रावश्यक हैं कि 
इनकी तनखाह इतनी श्रधिक मिल्लननों चाहिए कि वे भ्रभियोगों 
का निर्णय लोभ-रहित होकर कर सकें और घूस आदि प्रत्लो- 
प्रन उनको अपने कर्तव्य से च्युत न कर सकें । इंगलैंड तथा 
अ्रमेरिका में इसी सिद्धांत के अनुसार काम किया गया है | 
बहुत से ऐसे राष्ट्र भी हैं जिनमें नियायक विभाग अत्याचार 
का साधन है। भारतवप में कल्कूर ही एक ओर से लोगों 
को अपराधी सिद्ध करता है और दूसरी ओर से उनके अपराधों 
का निणेय करता हे । 
नियामक तथा शासक विभांग के साथ निर्णायक विभाग 
का संबंध विचारणीय है । यह प्रश्न श्राम तार पर उठता है कि 
ह॒ क्या निशोयक विभाग नियामक तथा 
आकर यम शासक विभाग को कतैव्य-पथ पर चलने 
विभाग के साथ संबंध. * टिंये बाध्य कर सकता है ! यदि 
दोनें विभाग राज्यनियम के प्रतिकूल 
काम करें ते क्‍या निर्णायक विभाग उनकी उचित मार्ग पर 
चलने के लिये प्रेरित कर सकता है ? अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन 
तथा अमेरिकन प्रधानतंत्र राज्यों में शासकों पर न्यायालय में 
मुकदमा चल खकता है। इसके विपरीत युरोप में शासक 
समिति का दी प्रचार है। शासकों का निर्णय शास्रक- 
समिति में ही द्वाता हे। साधारण न्यायालयों के ज्षेत्र से 
वे बाहर हैं । 
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राज्य के तीनों विभागों का उत्तरदायित्व तथा काय्येक्रम 
निर्वाचकों के साथ संबद्ध है। निवांचऋ-मंडल्ल से तात्पय्ये उन 
लोगों से हे जो नियामक विभागों के 
लिये प्रतिनिधि चुनते हैं। भ्रेट. ब्रिटेन 
तथा श्रमेरिका की शासनपद्धति का आधार निर्वाचकों पर है। 

आजकल निर्वाचन का श्रधिकार प्रत्येक नागरिक का देने 
के लिये यत्न हो। रहा है। इंगलेड, अमेरिका, जम॑नी प्रभ्नति 
कई सभ्य देशों में ल्लियों का भी निर्वाचन का अधिकार प्राप्त 
हो गया है। फ्रांस में भी सन्‌ १८१८ में स्लियों को यह 
अधिकार देने का आंदेत्नन चल्ला था, कितु वह सफल नहीं 
हुआ | इगलेंड में सन्‌ १€१८ से ख््रियों को यह अधिकार 
प्राप्त है, परंतु बहुत ही कम मात्रा में। यहाँ निर्वाचन की 
अधिकारिणी होने के लिये ञ्लो की उम्र कम से कम ३० वर्ष 
होनी चाहिए श्रेर उम्तके पास कुछ खास जायदाद भी 
होना आवश्यक हे | 

नियामक विभाग 

शासक, नियामक तथा निर्णायक विभागों में शासक विभाग 
का कर्म के साथ, निशोॉयक विभाग का नियमज्ञान क॑ साथ 
प्रौर नियामक विभाग का विवेक के साथ्र 
धनिष्ठ संबंध है । वित्रेक संबंधां कामें। में 
जितने अधिक मनुष्य हों, उतना ही श्रच्छा 
है। परंतु इसका यह” मतलब नहों है कि अधिकता की कोई 


निर्वाचन क्‍ 


नियमनिमांण का 
कायक्रम 
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सीमा ही न हो । किसी काम में अपेक्षा से अधिक मनुष्यों 
के हो। जाने पर वह काम बिगड़ जाता है । यह बात कई 
बार अनुभव की जा चुकी है। १७८रु की फरांसीसी नियामक 
सभा के १२०० सभ्य थे। अधिक संख्या होने के कारण 
काम उचित ढंग पर न चला | भिन्न भिन्न राष्ट्रों की नियामक 
सभा के सभ्यों की संख्या निम्नलिखित प्रकार थी--- 


अग्रमेरिकन प्रतिनिधि सभा ... .« ४३४ सभ्य 
आंग्ल हर ६७० ,, 
फरांसीसी ,, हर शैर्द७ ,, 
जमेन थे कद 3७ ,, 
इटेलियन हा रा का .०- ऑईं०प ,, 
स्पेनिश ४०६ 
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उपरिलिखित अधिक संख्या के द्वारा राज्यनियमें का 
बनाना बहुत हो कठिन है। गवनंर मारिस ने पेरिख की 
१७८८ की प्रतिनिधि सभा के विषय में लिखा था--“सभ्य 
लोग संख्या में अधिक होने के कारण कुछ भी वाद विवाद 
नहीं करते । उनका आ्राधा समय ते शोर गुल में हो खचे 
हे! जाता है? । इससे बचने के लिये सभी सभ्य राष्ट्रों 
में भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा नियम-निर्माण का काम 
किया जाता हे । 

नियामक सभा में संख्या के अधिक होने से नियम- 
निर्माण में बहुत सी भूलें हे सकती हैं । उन भूलों से बचने के 
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लिये धहुत से राष्ट्रों ने राज्यनियम संबंधी प्रस्तावों का तीन 
बार पास किया जाना आवश्यक रखा है । इससे वक्ता के 
मन क  ह ल ५ व्याख्यान के के में बला 
हे राज्यनियम पास करने से रुक ज 

कक इँगलेड की प्रतिनिधि सभा में जे। सभ्य 
राज्यनियम संबंधी किसी प्रस्ताव का पेश करना चाहता है, वह 
सबसे पहले अपने उद्देश्य की सूचना देता है। जब सभा के 
सभ्य उमके उद्देश्य से सहमत होकर अपनी अनुमति देते हैं, 
तब वह भ्रपना प्रस्ताव पेश करता है। प्रस्ताव पेश होने के 
बाद वद्द छाप दिया जाता है और उसके दूसरी बार पेश होने 
की तिथि नियत की जाती है| सभा से प्रनुमति ल्लेकर प्रवक्ता 
अर्थात्‌ प्रतिनिधि सभा का प्रधान उस प्रस्ताव को दूखरी बार 
पेश करने के लिये सभ्य का अनुमति देता है। इसके बाद 
प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा की समिति में विवाद तथा संशोधन के 
लिये उपस्थित किया जाता है। जब वहाँ से वह पास हो जाता 
है, तब प्रतिनिधि सभा में तीसरी बार पास किया जाता दै। इसके 

बाद स्वीकृति के लिये लाडे सभा में उपस्थित किया जाता हे । 
प्रस्ताव के तीन बार पेश करने के स्थान पर कई राष्ट्रों में 
उपसमितियों के द्वारा काम लिया जाता है। अमेरिका की 
प्रतिनिधि सभा में साधारणतया दे! बार 
प्रस्ताव पेश कर दिया जाता है। तीसरी 
जार वह प्रतिनिधि सभा की स्थायी समिति में डपस्थित किया 


उपसमिति विधि 
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जाता है। स्थायी समिति के सभ्यों का निर्वाचन प्रतिनिधि 
सभा का प्रधान ही करता हे। बासठवीं कांग्रेस के समय में 
अ्रमेरिकन प्रतिनिधि सभा की साठ से ऊपर डपसमितियाँ थीं । 
इनमें से मुद्रा समिति, बंक समिति, व्यापार लमिति, भ्रधिकार 
समिति, व्यवसाथ समिति, पेंशन समिति, उपाय समिति श्रादि 
समितियाँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण थों । 

फ्रांस की प्रतिनिधि सभा नियमनिर्माण क॑ काय्ये को 
सुगमता से चलाने के ल्लिये अपने आपकी लाटरी के द्वाराग्यारह 
भागों में विभक्त करती है। इन्द्-ों समितियों में से कुछ 
व्यक्तियों का चुनकर भिन्न भिन्न प्रस्तावों के लिये एक उप- 
समिति बना ली जाती है। यह विधि बहुत ही देषष-पू्ण है; 
क्योंकि बहुधा प्रस्ताव के संशाधन तथा विचार के लिये विरोधी 
ले।ग उपसमिति में आ जाते हैं । 

नियामक शक्ति को अत्यंत सावधानी तथा विवेक फे साथ 
काम में लाने के ज्ञिये एक उपाय में खभी सभ्य जातियों ने 
अनुपम समानता प्रकट की है। यह उपाय 
नियामक शक्ति का दे खभाओं में 
विभक्त करना है । राजनीतिक भाषा में यह उपाय 'सभाद्वय” 
विधि या शैज्ञी के नाम से लिखा जाता है। यूनान श्रादि 
कुछ छोटे छोटे राष्ट्रों का छोड़कर सबेत्र ही सभाद्रय! 
विधि का प्रचार है। अमेरिका, इँगलेंड तथा अगरेजी डप- 
निवेशों में किस प्रकार से नियामक सभाएँ विद्यमान हैं,यद्द किसी 


सभाद्रय विधि 
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से छिपा नहीं है। सब से विचित्र बात ते। यह है कि अफ्रिका 
में नीग्ो लोगों का हेटी ( प&60 ) नामक राष्ट्र भी इसी विधि 
से काम कर रहा है ! 

नियामक शक्ति का दे। सभाओं में विभक्त करने का एक 
लाभ ते यह है कि नियम-निर्माण में शीघ्रता नहीं होने पाती । 
दूसरा लाभ यह भी कहा जा सकता है कि प्रस्तावों का विचारने 
के लिये पर्याप्र समय मिल जाता है। संसार की सभी राष्ट्र- 
सभाओं या ज्ञाडंसभाओं में प्रायः संकुचित विचार के व्यक्ति हो 
सभ्य होते हैं। इसका शायद यह कारण दे कि द्वितीय सभा 
में प्राय: धनाह्य भूमिपति तथा श्रनुभवी जन हो सभ्य होते हैं 
जा बहुत सुधारों का पसंद नहीं करते | 

एक सभा के द्वारा नियम निर्माण करना बहुत ही बुरा है । 
महाशय लेकी ( ७. १, ॥7. ॥,०2८ए ) का मत है कि मनुष्य- 
समाज में प्रचलित राज्यरीलियों में सबसे 
बुरी शैली एक सभा द्वारा नियम बनाने 
की है। निस्संदेह इसमें कुछ अत्युक्ति है। वास्तविक 
बात ते यह है कि एक सभा के द्वारा नियम बनाने में जल्द- 
बाजी हे! जाती है श्रेर विवेक तथा दूरदशिता से बहुत ही 
कम काम लिया जाता है। व्याख्याताभ्रों को स्वेच्छाचार का 
मौका मिल जाता है। इँगलेंड की लार्ड सभा कुलीनों की 
एक संस्था है। इससे घृणा करते हुए फरांसीसी राज्यक्रांति- 
कारियों ने १७७१ में एक सभा के द्वारा ही राज्य-नियम बनाना 


एकसभाविधि के दाष 
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साोचा। यही भूल १८४८ की द्वितीय फरांसीसी रिपब्लिक 
में की गई। १८४८ की जन पालिमेंट भी एक सभा द्वारा 
ही राज्यकाये चल्लाना चाहती थी | श्रमेरिका में शुरू शुरू में 
एक सभा का राज्यकाये के लिये अवल्लंबन किया गया | परंतु 
कोई राष्ट्र एक सभा के द्वारा नियम-निर्माण में समथ न 
हुआ | यही कारण है कि आजकल लगभग सभी बड़े राष्ट्रों 
में नियमनिर्माण का काम दो सभाओं के द्वारा ही होता है। 

प्राय: प्रथम सभा का निर्माण वंशागत, नियुक्ति, निर्वाचन 
आदि सिद्धांतों पर किया जाता है। इईँगलेैंड तथा जापान में 
प्रथम सभा के सभ्य प्राय: वंशागत हो 
होते हैं श्राेर कभी कभी उनमें कुछ 
नए व्यक्ति भी नियुक्त किए जाते हैं। १७७१ में थेापासपेन 
ने लिखा था--'“यदि कोई मनुष्य वंश के कारण गणितज्ञ, 
न्यायाधीश, बुद्धिमान्‌ तथा कवि नहीं द्वा सकता, तो वंश के 
कारण वह संपूणे जनता के लिये राज्य-नियम बनानेवाल्ला हा 
क्यों हा ??” कुछ भी हो, अभी तक वंशागत का तत्त्व सभो 
प्राचीन राष्ट्रों में विद्यमान है । इंगर्लेंड, स्पेन श्रौर जापान में 
लाडसभा का आधार बहुत अशों में वंश पर ही है। महा- 
युद्ध से पृवे यही बात प्रशिया, आरसिट्रिया तथा हंग्री में भी थी । 

बहुत से राष्ट्रों में वंशागत का तत्त्व हटा दिया गया है । 
फ्रांस, ख्िटूजलेंड, इटली, नीदलेंड, डेनमार्क, बेल्जियम, 
नावे तथा स्वीडन आदि राष्ट्रों में प्रथण सभा का कोई 


प्रथम सभा का संघटन 
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सभ्य वंशागत नहीं है । इटली में केवन्न राजवंश का एक 
आदमी प्रथम सभा में रहता है । 

सबसे बड़ी कठिनाई ते यह है कि निबांचन से भी 
योग्य मनुष्य नियामक सभाओं में नहीं पहुँचते हैँ। प्राय: 
जनता के प्रिय लोग निर्वाचित होकर प्रथम सभा में पहुँचते हें, 
चाहे वे योग्य हैं। ग्रेर चाहे न हों । इटली ने इस मामले में 
कुछ सुधार किया है। वहाँ यह नियम है कि वे ही मनुष्य 
प्रथम सभा के लिये निर्वाचित हो। सकते हैं जो उच्च पद पर रह 
चुके हैं। या किसी विषय में विशेष रूप से प्रसिद्धि प्राप्त कर 
चुके हां।। यह सब ह्रोते हुए भी इटली की सीनेट को 
शक्ति बहुत कम है; क्‍योंकि अनुभव से यही माल्ूम हुआ हे 
कि बुद्धिमान्‌ तथा विद्वान लोग कार्यपदु नहों होते । 

राष्ट्रसंघवाले राष्ट्रों में प्रायः प्रथम सभा का निर्माण राष्ट्रीय 
प्रतिनिधियों के द्वारा ही किया जाता है । अमेरिका , मैक्लिकं, 
क्यूबा, फ्रांस, बेल्जियम तथा आस्ट्रेलिया में यही बात है । 
अमेरिका में द्वितीय सभा जनता की प्रतिनिधि और प्रथम सभा 
राष्ट्र की प्रतिनिधि हे | प्रत्येक राष्ट्र को राष्ट्रसभा में दे। दे प्रति- 
निधि भेजने का अधिकार है | क्‍्यूबा में प्रत्येक राष्ट्र चार चार 
सभ्यों को राष्ट्रसभा में भेजता है। ब्रेजिल में राष्ट्सभा के लिये 
तीन तीन प्रतिनिधि निवांचित करते हैं । युद्ध से पूषे जमेनी 
में बंदेराथ में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधि आते थे। 
प्रशिया का अन्य सब राष्ट्रों से झधिक सभ्य राष्ट्रसभा में 
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भेजने का अधिकार था। प्रशिया के १७ सभ्य राष्ट्रसभा में 
थे जब कि और राष्ट्रों के सभ्य एक से तीन चार तक थे । 
प्रथम सभा में सभ्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से 
किया जाता है| फ्रांस में प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का निर्वा- 
चन जनता की ओर से होता है। प्रथम 
सभा के सभ्यों के निर्वाचन के लिये 
फ्रांस में निर्वाचकत मंडल बनाया गया है जिसका संघटन भिन्न 
भिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। अमे- 
रिका में सीनेट या प्रथम सभा के सभ्य राष्ट्रीय नियामक सभाओं 
की ओर से निर्वाचित होते हैं श्रौर द्वितीय सभा के सभ्य 
जनता की ओर से चुने जाते हैं। अमेरिका में प्रथम सभा के 
सभ्य का समय छ: साल है औ।र प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
का समय केवल्ल दे साल है। फ्रांस में प्रथम सभा के 
सभ्य क्रा समय € साह्ल ओर द्वितीय सभा के सभ्य का समय 
४ साल है। अमेरिका में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य 
हर दो साल पीछे नए सिरे से चुने जाते हैं। फ्रांस तथा नीदर- 
लैंड में प्रथम सभा के एक तिहाई सभ्य हर तीसरे साल नए 
सिरे से चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न काल के बांद प्रथम सभा 
के कुछ सभ्यों का नए सिरे से निर्वाचन होने से फिर 
नियम-निर्माण का काय्ये उत्तम विधि से होता है श्रार उसमें 
रवेच्छाचार का अश किसी हद तक कम हे। जाता है । 


द्वितीय सभा का संघटन 


दूसरा परिच्छेद 
फ्रांस 

१८७० में फ्रांस श्रौर जमनी में परस्पर घोर युद्ध हुआ । 
इस युद्ध में फ्रांस बहुत ही बुरी तरह पराजित हुआ | नेपो- 
लियन तृतीय अपनी संपूर्ण सेना के साथ 
जमेनी के हाथ में कैद हो गया। ज्योंही 
इस हृदय विदारक घटना का समाचार फ्रांस 
पहुँचा, त्योंही वहाँ बड़ा विक्ञोभ उत्पन्न हुआ | संपूर्ण जनवा 
ने उसी समय सोच लिया कि श्रागे से भ्रब एक राजा देश में 
शक्तियुक्त राज्य नहीं रख सकता । देश का शासन प्रतिनिधि- 
परिमित सत्तात्मक राज्यप्रणाली द्वारा ही होना डचित है। 
फ्रांस में इस शासन-पद्धति का अवलंबन विपत्काल में हुआ | 
यही कारण है कि बहुत से लिखित नियम वहाँ शासन-पद्धत्ति 
में वतैमान नहीं हैं। जब तक यह युद्ध चलता रहा, तब तक ते। 
साम्राज्य का शासन जाति-संरक्षण सभा ही करती रही | परंतु 
ज्योंही युद्ध समाप्त हुआ, त्योंही सारे राज़्य के प्रतिनिधियों को 
बुलाकर एक नई जातीय सभा का निर्माण हुआ जिसके हाथ 
में संपूरें साम्राज्य की बागडोर दे दी गई । 


फ्रांस में ग्रतिनिधि- 
सत्वत्मक राज्य की उत्पत्ति 
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यहाँ पर यह नहीं भूलना चाहिए कि ऊपर लिखे सभी 
काये शीघ्रता में किए गए थे। इस्र दशा में यह कोई पााश्चये 
की बात नहीं है, यदि जातीय सभा के अधिकारों का समुचित 
लेखा विद्यमान न हो । १८७१ में प्रसिद्ध ल्इ्स फिलिप के 
मंत्रो दीप्स नामक महाशय इस सभा के सबसे पहले प्रधान 
चुने गए। कितने वर्ष तक उनकी प्रधानता रहे, यह निश्चित 
नहीं किया गया । दीपसे ने संपूर्ण शाखन का उत्तरदायित्व 
अपने ऊपर, लिया । साथ ही इसने यह भी प्रण किया कि 
में समय समय पर श्रपने कार्यों की सूचना जातीय सभ 
क॑ सम्मुख विचाराथे उपस्थित करता रहूँगा। दे वर्ष तक 
वह काये चल्लाता रहा; पर जातीय सभा में परस्पर इतर 
विभिन्न दक्ष थे कि कुछ विशेधी सम्मतियों क॑ कारण दीपस 
ने काये छोड़ दिया। माशेल मैकमाहन प्रधान चुना गया 
यह व्यक्ति जातीय सभा का सभ्य न था, श्रत: इसका मंत्रि: 
मंडल भो जातीय सभा के प्रतध्येक काये का उत्तरदाता नहीं 
हुआ । इस समय तक फ्रांस का शासन चल्लता रहा; परंतु उस 
शासन को एक विशेष प्रकार का रूप देने के लिये उस समर 
कोई विशेष नियम नहीं बनाए गए थे। सबसे विचित्र बार 
यह थी कि जातीय सभा में राजा के पक्षपातियों की अधिकत 
थी जो एकराज्यात्मक राज्य के ही पक्षपाती थे। वे खर 
भी ऐसे दा दलों में विभक्त थे जिनका मिलना असेंभः 
था। एक दल काम्ट डि चेंबोडे का पक्षपाती था, दूसर 
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काम्ट डि पैरिस का था। कास्ट डि चंबार्ड से उसके पक्त- 
पातियों ने कुछ शर्तों का स्वोकृत करने की प्राथेना की, परंतु: 
उसने न माना । परिणाम यह हुआ कि वह फ्रांस का राजा 
न बन सका। साथ ही इस घटना से राजपक्षपातियों को 
यह पता लग गया कि इस अवसर पर फ्रांस में राजा का राज्य 
पुन: ले आना कठिन है। इसलिये वे लोग प्रतिनिधि-खत्ता- 
त्मक राज्य के पक्षपातियों से मिलकर किसी एक शासन- 
प्रणाली के निर्माण में प्रवृत्त हुए । फ्रांस की शासनप्रणाली 
प्राचीन तथा नवीन विचारों का मेज्ञ कही जा सकती है। 
नवीन विचारों के अनुसार फरांसीसी शासखनप्रणाली का नाम 
प्रतिनिधि सत्तात्मक है तथा उसके मुख्य शासक का चुनाव होता 
है; और प्राचीन विचारों के अनुसार सभा के प्रधान या मुख्य 
शासक का राज्यकाये में जातीय सभा के सम्मुख अनुत्तरदायित्व 
है । नवीन तथा प्राचीन विचारों के अनुसार किसी एक प्रतिनिधि 

सत्तात्मक शासनप्रणाल्ी का निर्माण कठिन है, जब्र कि देश में 
ऐसे प्रतिनिधियों की संख्या अधिक हो जो इस शासनप्रणात्री 
के विरोधी हैं। श्रोर जे इस के निर्माण में इसलिये प्रवृष्त हें। कि 
देश की दशा ऐसी नहीं है जिससे उनक वास्तविक विचार 
काये में परिणत हे! सकते हों, साथ ही जे ऐसे खमय की 
प्रतीक्षा में हा जब कि वे प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यप्रणाली 
हटाकर देश में राजात्मक राज्य स्थापित करें। इस दशा 


५ 


में फ्रांस में प्रतनिधिस त्तात्मक शासनप्रशाली के नियमें। का 
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निर्माण न होना खाभाविक ही प्रतीत द्वोता है। इससे यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि शासनप्रणाली संबंधी अभी तक तीन 
ही नियम क्‍यों पास हुए हैं जो खय' ही संक्तिप्तहें। 
सारांश यह कि १८७४ की २७ या २५ फरवरी तथा १६ 
जुल्लाई के राजनियमों द्वारा प्रधान प्रतिनिधि द्वारा अंतरंग सभा 
तथा म॑त्रिसभा का निर्माण निश्चित हो गया तथा उनका 
आपस में कितना संबंध है, शासन तथा नियम-निर्माण में एक 
दूसरे की कितनी शक्ति है, शासन में किस सभा का उत्तर- 
दायित्व जातीय सभा के सम्मुख है, इत्यादि इत्यादि बातों का 
निर्णय संक्षेप से कर दिया गया। समय समय पर १८७५ 
की नियम-धाराओं में परिवतेन भी किया गया है; श्रार यह 
परिवतेन तभी होता है जब्र प्रतिनिधि खभा तथा अंतरंग 
सभा एक जातीय सभा के रूप में परस्पर मिलकर बैठती हैं । 

१८८१ की २१ जून को जातीय सभा में वार्सेल्स से 
फ्रांस की राजधानी हटाकर पेरिस में लाई गई। १८८४ 
की १४ श्रगस्त का अंतरंग सभा के सभ्यां के चुनाव की 
विधियों का संशोधन किया गया । साथ ही फ्रांस की प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्यप्रणाली का सुरक्षित करने के लिये यह 
नियम पास किया गया कि भविष्यत्‌ में फ्रांस की शासन- 
प्रणाली में कोई परिवर्तन नहों किया जायगा | यह भी इस- 
लिये पास किया गया कि इस बात का फरांसीसी साम्राज्य 
की जनता को भय था कि शासनप्रणाली में सुधार करते करते 
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कहीं उसे ऐसा रूप न मिल्ल जाय जिससे वहाँ पुनः: एक 
राजा का राज्य स्थापित हो जाय। परंतु यहाँ पर यह न भूछना 
चाहिए कि यशथ्यपरि शासनप्रणाली के सुधार का अधिकार अत- 
रंग सभा तथा प्रतिनिधि सभा से प्थक्‌ पृथक्‌ छीन लिया 
गया, परंतु वे ही जातीय सभा के रूप में बेठकर शाखन- 
प्रणाली में जो चाहें, वह सुधार कर सकती हैं । सारांश यह 
कि जाति यदि शासनप्रणाज्ञी का भी बदलने पर उतारू हे 
जाय ते उसे राकनेवाज्ञा कोन हो सकता है ? फिर यदि 
देनों सभाएँ ही प्रथक प्रथक्‌ रूप से नियमों में ऐसे परिवतेन 
कर दे' जिनका प्रभाव शासनप्रणाली पर पड़ता हो, ते उन्हें 
इस्र काये से कौन रोक सकता है ? फरांसीसी न्याय-सभा 
का इस काये में हाथ नहों है कि वह शासनप्रणाली संबंधी 
नियमें का उचित या अनुचित ठहरावे तथा उन्हें देश में 
प्रचलित होने दे या न होने दे। कुछ भी द्वो, यहाँ 
पर यह स्मरण रखना चाहिए कि देश की शासनप्रणाली की 
स्थिरता या अस्थिरता में जातीय आचार का बड़ा अंश होता 
है। दोनों ही फरांसीसी राष्ट्लभाएँ फरांसीसी जनता से 
बहुत भय करती हैं, अतः वे राज्यप्रणाली में काई बड़ा 
परिवर्तन करने में अशक्त हैं। फ्रांस की अंतरंग सभा में लोग 
संकुचित विचार के हैं, उन्हें अधिक परिवतेन पसंद नहीं है । 
अतः: वे प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर जाति सभा के रूप 
में बैठना ही नहीं चाहते। इस प्रकार फ्रांस में मुख्य 
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न्‍्यायसभा का काये और अतरंग सभा के सभ्यों का संकुचित 
विचार परिवतेन में बाधक होता है तथा दोनों ही सभाओं 
का जनता का भय बना रहता है। अत: वहाँ शासनप्रणाली 
में काई बड़ा परिवर्तन होना सहज नहीं है । 

फ्रांस की शासन-प्रयाली के पाँच अग हैं-- 

( १ ) प्रतिनिधि सभा | ( ३ ) जातीय सभा | 

( २ ) अतरंग सभा | (४ ) प्रधान । 

(५ ) मंत्रि-सभा | 

अब हम आगे चलकर एक एक पर प्रथक्‌ पृथक्‌ विचार 
करेंगे । 

फरांसीसी प्रतिनिधि सभा के सभयों का चुनाव संपूर् 
फरांसीसी साम्राज्य से किया जाता है। २१ वर्ष से अधिक 

प्रतिनिधि-सभा._ “स्थावाले प्रत्येक पुरुष का चुनने 

[॥०७ 0७70७" का प्रधिकार है। परंतु चुने जाने 
रण (209प08.. के लिये २४ वर्ष की अ्रवस्था का होना 
अत्यंत श्रावश्यक है। फ्रांस में अभी तक स्त्रियों को मत देने 
का श्रधिकार नहीं प्राप्त हुआ है । खन १८१८ में इसक॑ लिये 
कुछ आंदालन भी हुआ था और प्रतिनिधि सभा ने यह प्रस्ताव 
पास भी कर दिया था कि बछियों का भी मत दले का अधि- 
कार प्राप्त हो, परंतु अतरंग सभा ने इसे स्वीकृत नहों किया । 
फल यह हुआ कि जहाँ प्राजकल्ल ईँगलेंड, अमेरिका, जमंनी 
इत्यादि सभ्य देशों में ख्रियों को मताधिकार प्राप्त है, वहाँ फ्रांस 
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की स्तल्रियाँ श्रभी तक उससे वंचित ही हैं। फ्रांस में राज्या- 
पराधियों, दिवालियों, नौ-सेना तथा स्थल्न-सेना के कर्मचा- 
रियों, फ्रांस के प्राचीन राजवंश के व्यक्तियों, राज्य से वृत्ति 
लेनेवाले कुछ पदाधिकारियों (मंत्री तथा उपमंत्री को 
छेड़्कर ) का प्रतिनिधि सभा का सभ्य चुना जाना प्रतिषिद्ध 
है। यदि कोई राज्यकर्मंचारी अपने आपको सभ्य चुनवा- 
कर प्रतिनिधि सभा में आवेगा, ते! वद्द पदच्युत कर दिया 
ज्ायगा । प्रतिनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव पंचवर्षीय 
होता है। इनकी संख्या वर्तमान काल में ५८४है । इनमें से १० 
सभ्य उपनिवेशों के तथा ६ सभ्य अल्जीयसे के होते हैं। शेष 
सबके सब सभ्य फ्रांस के ही होते हैं। फ्रांस में प्रतिनिधि 
सभा में प्राय: बहुत ही श्रशांति हो जाती है। प्रधान के 
लिये भी इस अशांति को दूर करना कोई सहज काम नहीं 
है। इस अशांति का कारण यह है कि जहाँ कई सभ्य 
अपेक्षा से श्रधिक समय तक बोलते रहते हैं, वहाँ अन्य सभ्य 
लोग अापस में भी इतनी बाते' करने लगते हैं जो एक कोला- 
हल का रूप धारण कर लेती हैं। यद्यपि प्रधान नियम-भंग 
करने के कारण सभ्य को दंड दे सकता है, तथापि वह इस 
काये में इस साधन का प्रयोग प्रायः नहीं करता। यहाँ 
पर यह लिखना आवश्यक प्रतीत होता है कि शांति करने के 
लिये प्रधान जब सब साधनों का आजमा चुकता है, तब वह 
टोपी अपने सिर पर रखकर बेठ जाता है। इस पर भी जब 
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कोलाइल बंद न हो, तो वद्द एक घंटे के लिये अधित्रेशन 
बंद कर देता है । 

इस सभा के सभयों की संख्या ३१४ है । इनकी अवधि 
< साल की है। पहले यह नियम था कि केवक्त २२५ सभ्य ही 
< साल फे लिये चुने जाते थे और ७५ 
जन्म भर के लिये | किंतु बाद में जन्म 
भर के लिये किसी को सभ्य बनाना 
लोगों का पसंद नहीं हुआ; कर जेसे जेसे ये जन्म भर के 
सभ्य खतम होते चले, इनके बदले < सांल की अवधि के ही 
सभ्य चुने जाने लगे । आजकल फ्रांस फी अंतरंग सभा में 
जन्म भर के लिये सभ्य रहनेवाला कोई व्यक्ति नहीं है। 
ग्रेतरंग सभा के सभ्यों का चुनाव राजकीय विभागों द्वारा 
होता है । फ्रांस में व्यक्तियों के संख्यानुसार ऐसे संघ बनाए 
गए हैं जिनको इस चुनाव में बड़ा भारी भाग दिया गया 
है । वे खययं अपने अपने समय प्रथक्‌ प्रथक्‌ चुनकर भेजते हैं । 
अतरंग सभा के सभ्य के लिये चालीस वष से अधिक का वृद्ध 
होना आवश्यक है । आय-व्यय का बजट प्रतिनिधि सभा में 
तैयार द्वोता है; पर अंतरंग खभा में उसका स्वीकृत होना आ- 
वश्यक है। अंतरंग सभा बजट में कर आदि कम कर सकती 
है, परंतु अब चाल ऐसी पड़ गई है कि बढ़ा नहीं सकती । 

अतरंग सभा की स्वीकृति से प्रधान प्रतिनिधि सभा का 
बखांस्त कर नए सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता है | 


ग्रेतरंग सभा 
७९१००. 
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यही अ्तरंग सभा कभी कभी नन्‍्यायसभा का रूप धारण कर 
लेती है जब कि प्रधान मंत्रीविभाग की सम्मति से तथा जाति 
की रक्षा के लिये किसी व्यक्ति पर अभियोग चल्लाने के लिये 
ऐसा करना उचित समझे । यहाँ पर यह अच्छी तरह 
स्मरण रखना चाहिए कि अंतरंग सभा का मंत्रिसभा पर 
कोई विशेष अधिकार नहीं है । प्रतरंग खभा की सामथ्ये 
में यह नहों है कि वह मंत्रिसभा का अपनी सम्मति के न 
मानने पर हुयुत कर सके | इसका परिणाम यह हुआ हे कि 
देश की राजनीति की बागडोर मंत्रिसभा के हस्तगत हो गई 
है ग्रौर अतवरंग सभा का उस राजनीति के अदलने बदलने का 
अधिकार नहीं है | 

फ्रांस की अतरंग सभा की शक्ति इँगलेंड की लार्ड सभा 
की शक्ति से कुछ ही अधिक समभनी चाहिए। एक समय 
ऐसा भी था जब कि फरांसीसी जनता इसको घृणा की दृष्टि 
से देखती थी। यह इम पहले लिख चुके हैं कि अंतरंग 
सभा का निर्माण जातीय सभा द्वारा हुआ था, जिसमें राजा- 
त्मक राज्य के पक्तपातियां की संख्या भझ्धिक थी | कुछ 
भी हा, महाशय वालंगर के ऊपर अभियोग चल्लाने से 
अब फरांसीसी जनता में इसका मान बहुत कुछ बढ़ गया हे 
श्रोर वह इसे अब प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य का पक्तपाती सम- 
भने भी लग गई है । इतना होने पर भी शअ्ब भी फ्रांस में 
ऐसे व्यक्तियों की कमी नहों है जे इसके मूलोन्छेदन को 
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ही पसंद करते हैं। परंतु उनका यह प्रयत्न ठीक प्रतीत नहों 
द्वेता, क्योंकि देश के योग्य व्यक्ति ही उसमें चुनकर भेजे जाते 
हैं तथा उसके सभ्य हैं। साथ ही अब यह प्रतिनिधि-सत्ता- 
त्मक राज्य की विरोधिनी सभा नहीं है और धन संबंधा विषयों 
तथा अन्य बड़े बड़े विषयों में यह प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा हीन 
ही हो गई है । इस समय इसका सर्वथा शक्तिहीन हो जाना 
कुछ संभव प्रतीत नहीं होता। सत्य ते यह है कि 
इसके भाग्य का अभी से निणेय करना कुछ कठिन ही है | 
जब प्रतिनिधि सभा तथा अतरंग सभा इकट्ठो बेठें ते 
उसका जातीय सभा के नाम से पुकारा जाता है। इस#ऋ 
जातीय सभा अधिकार भी उन दोनों की अपेक्षा भिन्न 
० १७७४०१४) हैं। यह पहले ही लिखा जा चुका है 
)88९०७॥|४. कि यह एकमात्र जातीय सभा के ही 
हाथ में है कि वह शासनप्रणाली में जे! परिवतन चाहे, करे । 
जाति के प्रबंध के लिये ७ वे के लिये प्रधान का भी यही 
चुनती है। यहाँ पर यह भी न भूत्नना चाहिए कि फ्रांस में 
पहला प्रधान दूसरी बार पुनः चुना जा सकता है, पर प्राचीन 
राजवंश के किसी व्यक्ति का यह पद नहों दिया जा 
सकता । यह नियम भी इसलिये रखा गया है कि कहीं 
कोई राजवंश का व्यक्ति प्रधान का पद प्रहण करके तथा 
इस पद का दुरुपयोग करके पुनः एक राजा का राज्य लाने 
का यत्न न कर सके | 
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फरांसीसी साम्राज्य में प्रधान के भिन्न भिन्न अनेक कत्तेव्य 
हैं। साम्राज्य में प्रधान ही मुख्य शासक और साम्राज्य में 
नियमों का परिचालक समभा जाता हे । 
साथ ही साम्राज्य का निरीक्षक तथा 
भिन्न भिन्न पदों पर योग्य व्यक्तियों का 
नियतकर्ता भी यही होता है। अंतरंग सभा की अनुमति 
लेकर यह प्रतिनिधि सभा का भंग भी कर सकता है और 
उसे फिर नए सिरे से चुनवा भो सकता है। प्रधान मैक्‌- 
माहन ने एक बार इस काये का यत्न किया था, परंतु विफल 
हुआ । मैकमाहन के अंतर किसी फ्रेंच प्रधान ने यह 
काये नहीं किया श्रौर न इस काये के लिये यल्न ही 
किया। व्यापार तथा शांति संबंधों संधि श्रौर युद्ध की 
घोषणा प्रधान नहीं कर सकता, जब तक कि वह दोनों 
सभाओं की स्वोकृति न ले ले। अमेरिका के प्रधान की 
तरह फ्रांख का प्रधान भी बहुत प्रकार के नियमों से 'जकड़ा 
हुआ है। अपनी इच्छाओ्रों के पूणे करने में दोनों ही 
प्रधान स्वतंत्र नहीं हें। प्रत्येक प्रकार की श्राज्ञा को 
साम्राज्य में प्रचलित करने के लिये.फ्रांस के प्रधान को श्राज्ञा- 
पत्र पर भिन्न भिन्न विभागों के किसी न किसी मंत्री के 
हस्ताक्षर कराने पड़ते हैं। इस प्रकार इंगलेंड के राजा की 
तरह वष् साम्राज्य ,फे किसी बुरे या भले काये का एकमात्र 
उत्तरदाता नहों है। प्रतिनिधि सभा के सम्मुख राजकीय 


अधान 


7/.९8067(. 
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नियमों तथा कार्यों का उत्तरदाता मंत्रिविभाग ही है! मंत्रि- 
सभा की प्रत्येक बेठक में प्रधान नहीं जाता । कभी कोई 
आवश्यक प्रश्न म॑त्रिसभा के सम्मुख हा तो वह उस सभा 
में जाकर प्रधान का पद ग्रहण कर लेता है। इस्र प्रकार 
शासनप्रणाल्ी तथा नीति के अदलने बदलने में फेंच 
प्रधान का बहुत बड़ा हाथ नहीं है। यद्यपि मंत्रियों का 
चुनाव एकमात्र प्रधान के ही द्वाथ में है,परंतु प्रधान प्राय: 
प्रतिनिधि सभा के विजयी दल्ल के किसी एक मुख्य व्यक्ति का 
ही यह कार्य सॉंप देता है । वद्द जिन जिन व्यक्तियों को निर्देश 
करता है, वे ही मंत्री के तार पर चुन लिए जाते हैं। मंत्रि- 
विभाग के चुनाव में प्रधान को क्‍या क्‍या कष्ट डठाना पड़ता है, 
यह हम आगे चल्तकर लिखेंगे। यहाँ पर इतना लिखना हा 
पर्याप्त होगा कि प्राय: प्रधान का कठिनता इसी बात में पड़ती 
है कि मंत्रिविभाग के चुनाव सरीखे महान्‌ काये का वह 
किस व्यक्ति के हाथ में दे। फ्रांस क॑ प्रधान की शान ही 
शान है। अधिकार ते उसके बहुत ही परिमित हैं। सर 
हेनरी मैन ने फ्रांस के प्रधान के विषय में बहुत ही ठीक 
कहा है--- फ्रांस के प्राचीन राजा ते देश पर जहाँ शासन 
करते थे, वहाँ देश पर राज्य भी वे ही करते थे । इंगलेंड के 
राजा अँगरेजी स/म्राज्य पर राज्य तो करते हैं, परंतु साम्राज्य 
का शासन उनके हाथ में नहीं है। वह शअँगरेजी प्रजा के 
ही हाथ में है। अमेरिका का प्रधान भ्रमेरिका पर शासन 
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करता हुआ कहद्ा जा सकता है, परंतु साथ हो राज्य करता 
हुआ भी कहा जा खकता हेै। खारे संसार में केवल्ल फ्रांस 
का ही प्रधान ऐसा है जिसका न शासन करता हुआ ओऔर न 
राज्य करता हुआ कह सकते हैं ।” 

फ्रांस की शासनपद्धति में मंत्रिसभा ही बहुत कुछ 
शक्तिशालिनी कही जा सकती है। मंत्रिसभा ही साम्राज्य 
के शासन संबंधी भिन्न भिन्न विभागों का 
प्रबंध करती है तथा देने जातीय सभाओं 
के सामने अपनी नीति तथा अपने कार्यों 
को इसे उचित भी ठहराना पड़ता है । 

कई देशों में मंत्रियों को नियत ही इसलिये किया जाता 
है कि वे शासन का ते विशेष तौर पर काये न करें, परंतु 
प्रतिनिधि सभा या लोक सभा में विराधो दल के आाक्षेपों का 
उत्तर दिया करें। यद्यपि फ्रांस में इस प्रकार के काये से 
मंत्रियों को राकनेवाला कोई नियम नहों है, तथापि वहाँ 
इस प्रकार की अवस्था विद्यमान नहीं है। फ्रांस में मंत्रो 
अपने अपने विभाग के मुख्य शासक का काम करते हैं । 
विभागों तथा मंत्रियों की संख्या राजनियम द्वारा निश्चित 
नहीं है। यही कारण है कि वहां मंत्रियों की संख्या समय 
समय पर काये के अनुसार बदलती रहती है। आजकल 
फ्रांस में १४ विभाग हैं तथा उनके १४ ही मंत्री हैं जो 
इस प्रकार हैं-- 


मंत्रि-सभा 
शा. 
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000877]07॥ 0 विभाग मंत्री 

( १ ) 7॥6 ॥700"0" १५. ग्रेतरीय १. श्रेतरीय सचिव 

(२ ) ०ंप्र४0९ २, न्याय विभाग २, न्याय सचिव 

(३ ) ७08 ३. आयव्यय विभाग ३. आयव्यय सचिव 

(४) ०७०४० ४. युद्ध विभाग ४. युद्ध सचिव 

(९ ) +[8770 ९. सामुद्रविकविभाग ९. समुद्र सचिव 

( ६ ) 90प०४४07 ६. शिक्षा तथा कला-६. शिक्षा तथा कला- 
काते 486 कोशछढ् विभाग कीशक्क सचिव 
4"४४6 278. 

(७ ) ?70॥0 ७. राष्ट्रीय काय और ७. राष्ट्रीय काय ओर 
0४०%फ४ 870 पोस्ट तथा तार पोस्ट तथा तार 
70७6 धाते विभाग सचिव 
॥0९९27४]0॥. 

( ८) (४07707000.. मर. व्यापार व्यवसाय ८. व्यापार व्यवसाय 
धाते [7रतैप्र४0७7.... विभाग सचिव 

( ६ ) (00०6५ 8. उपनिवेश विभाग ६, उपनिवेश सचिव 

(१०) ९०7०९ 27 १०. परराष्ट्र विभाग १०. परराष्ट्र सचिव 
909ि7'8. 


(११) +27/0००](प०४ ११. कृषि विभाग ११. कृषि सचिव 

(१२) 4,900प्रा"' ॥70 १२. मजदूर ओर १२. मजदूर तथा स्वास्थ्य 
?प्र0॥0० स्वास्थ्य विभाग सचिव 
]089)॥॥. 

(१३) ?छारशं०ा १३. पेंशन विभाग १३, पंशन सचिव 

(१४) 44007'8000.. १४. स्वतंत्र प्रान्‍्त १४. स्वतंत्र प्रान्त 
6९707. विभाग सचिव 
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१८७५ की २५ फरवरी के नियम के अनुसार संपूर मंत्रि- 
सभा राजनीति के लिये देने जातीय सभाश्रों की उत्तरदायिनी 
है, साथ ही प्रत्येक मंत्रो अपने अपने कार्यो" के लिये प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
भी उत्तरदायी है। यह नियम इसलिये पास किया गया था 
कि इँगलेंड की तरह फ्रांस में भो बहुत कुछ लेकसभा की 
रीति प्रचलित हा जाय। जिस प्रकार इंगलैंड में मंत्रिसभा 
लोकसभा के श्रागे, उसी प्रकार श्राजकल्ल फ्रांस की मंत्रिसभा 
प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तरदायिनी है। प्रतिनिधि सभा 
किसी आवश्यक प्रश्न पर किसी मंत्री के प्रति विरुद्ध सम्मति 
दे दे ता उसे तद्यागपत्र देना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर 
यह न भूलना चाहिए कि फ्रांस में मंत्रिसभा के सभ्यों को यह 
अधिकार है कि चाहे वे जातीय दोनों सभाओं के सभ्य हों या 
न हों, पर वे वहाँ जा सकते हैं श्रार बोल सकते हैं । 

फ्रांस में मंत्रिविभाग क॑ हाथ में बहुत शक्ति दे दी गई है, 
यह वहाँ की अवस्था जानने से ही स्पष्ट हो सकता है। फ्रांस 
की प्रजा में पुन: क्रांति न हो जाय, इस बात का भय राज्य को 
बना रहता है । इसलिये वहाँ इस बात का यन्न किया गया 
है कि किसी प्रकार से राज्याधिकारी ही प्रजा के नेता का रूप 
धारण कर लें; श्रेर यह तब तक हो ही नहीं सकता था जब 
तक कि राज्य में कई व्यक्तियों के हाथ में पर्याप्त शक्ति न 
दे दी जाती। यही कारण है कि मंत्रियों के हाथ में पर्याप्त 
शक्ति है। एक कारण यह भी कहा जा सकता हे कि राज्य 
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के कार्यों में प्रजा को हस्तक्षेप न करना चाहिए। स्माइल, 
एदम स्मिथ आदि शअ्रैँगरेज संपत्तिशाख्न्लों के सिद्धांत के विरुद्ध 
प्राय: समस्त देश काये करने लगे हैं। इस दशा में फ्रांस संसार 
से कैसे अज्ग रह सकता था ! 
फ्रांस में राज्य की शक्ति बहुत बढ़ी हुई कही जा सकती 
है। वहाँ प्रजा के प्रत्येक काये का निरीक्षक राज्य है। 
व्यापारियों तथा व्यवस्तायियों का अपने काये के लिये राज्य से 
प्रमाणपत्र छ्लना पड़ता है, परन्तु उन पर अधिकारी लोग शासन 
बहुत ही स्वतंत्रता से करते हैं | भ्रब कुछ समय से वहाँ प्रेसों 
तथा सभाओं को स्वतंत्रता मिलो है। परंतु उनका भी अभी 
तक राज्य-नियमें| से पूरी तरह छुटकारा नहीं हुआ है। बेंक 
की कंपनियां का छेोडकर अन्य किसी को राकज्याज्ञा के 
बिना २० मनुष्यों से श्रधिक मनुष्यों की सभा बनाने का अधि- 
कार नहीं है। कुछ भी दो, इन सब घटनाओं से यह्द 
स्पष्ट है कि फ्रांस में मंत्रिविभाग की कितनी शक्ति है श्रार वह 
है भी क्‍यों । अब हम फ्रांस के शासन में सम्मिलित होनेवालते 
भिन्न भिन्न दत्ञों या पाटियों का इतिहास लिखेंगे । 
फ्रांस में प्रतिनिधि-स त्तात्मक राज्य का अवलंबन विपत्काल 
शासनप्रणाली के मे वुझा दे, यह इस वे ही लिल लुक हें । 
सिक्षमित्र वंल जब जमेनी के साथ युद्ध में फ्रांस 
हार गया तथा उसका राजा तृतीय नेपो- 
लियन जमनी के हाथ में केद हो! गया, उसी समय प्रतिनिधि- 
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सत्तात्मक राज्य का विचार फर्रासीसी जनता के सम्मुख पुन: 
जाग्मत द्वो उठा । विपद्भ्रस्त साम्राज्य क॑ प्रबंध के लिये जे। जातीय 
सभा बनाई गई थी,उसमें राजात्मक राज्य चाहनेवालें की संख्या 
अधिक थी (इन्हें हम आगे से राजदल के नाम से ही कहेंगे); 
परंतु देश की अवस्था उस समय इस प्रकार की थी कि राजा- 
त्मक राज्य का लाना असंभव था। श्रत: राजदलवाले इस 
बात के लिये बाध्य थे कि बे फ्रांस के शासन के लिये प्रति- 
निविसत्तात्मक राज्यप्रणाज्ञी का अवलंबन करते । जातीय सभा 
में फ्रांस के लिये प्रतिनिधि राज्य का ही सदा चाहनेवालों की 
संख्या भी पर्याप्त थी | परंतु वे राजदलवालों से संख्या में कम 
थे और स्वतः तीन दलों में विभक्त थे ( इन्हें आगे “प्रति- 
निधि राजदल” का नाम दिया गया है )। स्वतंत्र विचार की 
सीमा निश्चित नहों की जा सकती । जिसका हम स्वतंत्र 
विचार या उदार विचार कह सकते हैं, संभव है कि शऔरों 
की सम्मति में वह भी संकुचित विचार हो | इस अबस्था में 
शासन-प्रणाली के भिन्न भिन्न दलों के सिद्धतिं का वर्णन करना 
अतीव कठिन है, क्योंकि एक ते सिद्धांतों में प्रतिदिन परिवरतेन 
होते रहते हैं और दूसरे भिन्न भिन्न दलवालों क॑ सिद्धांतों का 
उल्लेख भी भ्रतीव कठिन ही है। जो कुछ यहाँ किया जा 
सकता है, वह केवल यही है कि यहाँ पर श्रत्यंत उदार विचार- 
वालों से लेकर श्रत्यंत संकुचित विचारवालों की क्रमश: श्रेणियाँ 
बना दे" जिससे अगल्ली सारी बातें समभने में सुगमता हो। 
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१ सीमांत उदार-पमष्टिवादी ,..-सीमांत वामीय 
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# युशोपीय राजनीतिक दुशा से अ्रपरिचित जनों के लिये यह नितांत 
आवश्यक प्रतीत होता है कि दक्षिणीय तथा वामीय (]छिंए॥6 धादे 
]0/0) शब्दों की विस्तृत व्याख्या कर दी जाय। इंगरलेंड में श्रतिनिधि 
सभा भवन में “प्रवक्ता! ( 5]060७76' ) के दक्षिण हाथ की ओर 
मंत्रिसभा बैठा करती हे। उसके पक्षपाती उसके पीछे तथा उसके 
पाश्वे में बेठा करते हैं। विरोधी दल ,प्रवक्ता के वाम हाथ की 
ओर बैठा करता है। परंतु युरोपीय महाद्वीप में इससे कुछ भिन्न 
ही प्रबंध है। वहाँ नाव्यशाला की तरह संपूर्ण काय्येक्रम है। 
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ऊपर हम लिख चुके हैं कि प्रतिनिधि राज्यदल (वामीय) 
वाले में भी परस्पर विभिन्न तीन द्त थे जिनका निर्देश हम 
यहाँ पर वामीय, अभ्रतिवामीय और मध्यवामीय के तार पर 
कर देना ही उचित समभते हैं। भ्ाारंभ में दक्षिणीयों की 
संख्या अधिक थी तथा वे स्वयं भो संघटित थे, पर समय के 
बीतने के साथ साथ इनकी शक्ति, संख्या ओर संघटन तीनों 
ही लुप्त होते गए। इम यह भी लिख चुके हैं कि फ्रांस का 
प्रथम प्रधान दीपस चुना गया था। यद्यपि दीपसे दक्षिणीय 








मंत्रिमंडल जहां प्रधान के सम्मुख बेठता है, वहां संकुचित विचार 
के लोग उसके दक्षिण हाथ की ओर तथा उदार विचार के लेाग 
वाम हाथ की ओर बैठते हैं। इसका परिणाम यह हे। गया हे कि 
संकुचित विचारवालों का नाम जहाँ दक्तिणीय ( 7870 ) पड़ गया हे, 
वहाँ उदार विचारवाले लेगों का नाम वामीय ( ]९(६ ) पड़ गया है । 
उदार तथा संकुचित विचार शब्द सापेक्षिक हैं। जो श्राज संकुचित 
विचारचाढा कहा जाता है, कल वही उदार विचार का कहा जा सकता 
हे। दिन पर दिन जिस प्रकार जनता में विचार संबंधी विकास होता 
है, उसी प्रकार उसमें उदार विचारवाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ने छगती 
है। प्रतिनिधि सभाभवन में विचार-विभिन्नता के अनुसार ही सभ्यों की 
स्थान-विभिन्नता की गई हे। प्रधान के बाएं हाथ के समीप ही जहाँ 
साधारण उदार विचारवाले सभ्यों का स्थान हैं, वर्हा श्रति उदार विचार- 
वाले सभ्यों का स्थान अ्रव्यंत बाई' ओर रखा गया है। और इसी 
प्रकार विचारों की उदारता के दर्ज के अनुसार सभ्य लेग आगे पीछे बेठते 


हैं। इस कार्यक्रम के कारण उनके नाम भी प्रधान से दूरी के अनुसार 
ही पड़ गए हैं जो ऊपर दिए गए हैं । 
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था, तथापि .इसका विचार यह था--इस समय क॑ 
लिये फ्रांस में प्रतिनिधि राज्य ही उपयुक्त है ।!” १८७३ में 
अतिवामीय दल प्रबल हुआ । उस समय दीपस॑ जैसे व्यक्ति 
का प्रधान पद पर स्थित रहना अनुचित हो था । इसके त्याग- 
पत्र दे देने के पश्चात्‌ मैकमाहन को प्रधान पद दिया गया। 
इसने श्रपनी मंत्रिसभा मध्यवामीयों में से चुनकर बनाई, परंतु 
गतिवामीयों की प्रबल्लता ने इसका भी शीघ्रतों से अध:पात 
कर दिया । १८७६ तक इसी प्रकार दलों के कारण राज्य में 
अस्थिरता रहो । बड़ी कठिनता से १८७६ में अतरंग सभा 
और प्रतिनिधि सभा का प्रथम चुनाव हुआ । चुनाव में झअत- 
रंग सभा में दक्षिणीयों की हं श्रधिकता थी, पर प्रतिनिधि 
सभा में वामीयों का आधिक्य था। ज्यों ज्यों समय गुजर- 
ता गया, टोों तो प्रतिनिधि सभा में उदार विचारवालों की 
संख्या बढ़ने लगी । श्रारम्भ में जहाँ उदार तथा मध्यम उदार 
दल ही थे, वहाँ कुछ समय के बाद ही अति उदार विचारवाल्ों 
का भी प्रवेश हुआ। इन्हेंने अन्यों से पाथेक्य दिखाने फ॑ 
लिये श्रपने का अवसरवादी के नाम से पुकारना प्रारंभ किया 
तथा उदार और मध्यम दल्ववालें ने अपने को प्रतिनिधि राज्य- 
वादी कहना आरंभ कर दिया । अवसरवादियों की प्रधानता 
राज्य में दिन पर दिन भ्रस्थिरता लाने क्वगी प्लोर साथ ही 
फरांसीसियों फे अंतरीय श्रार वेयक्तिक मामलों में राज्य का 
हाथ बढ़ गया। राज्य की पाठशालाओं शोर कालेजों से घमम- 
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शिक्षा हटा दी गईं। स्राम्नाज्य में थान स्थान पर उदार विचार- 
वाले राज्याधिकारी नियत किए गए। इन सब परिवतेनों तथा 
भ्रस्थिरताओं का प्रभाव भयंकर हुआ । जनता उदार विचारों 
से संकुचित विचारों में परिवत्तित हो| गई, पर राज्य दिन पर 
दिन उदार विचारों की ओर भ्ुक गया । जनता तथा राज्य 
के विचारों के विरोध से जनरज्ञ वालंगर ने लाभ उठाने का यत्न 
किया । यह विचार में दक्षियीय था श्र राजा का राज्य 
ही पुनः देश में ले आना चाहता था। पहले पहल्ल इसने भिन्न 
भिन्न मंत्रिपद ग्रहण किए । इस प्रकार करते करते १८८< में 
इसने प्रधान पद के लिये यत्न किया | परंतु राज्य के संपूणे यत्र 
से यह चुनाव में न आ सका । वालंगर के अध:पात से दक्षि- 
णीय दल शक्ति में बहुत ही कम हो गया और साथ ही राज- 
काये भी दूसरे ही ढंग पर चलने लगा । 

यह पहले दिखाया जा चुका है कि किस प्रकार अवस र- 
बादियों ने द्ेश के अतरीय मामलों तथा चर्च पर आक्रमण 
किया | फ्रांस में धम तथा राज्य का बहुत द्वी ग्रधिक घनिष्ठ 
संबंध है। बड़े बड़े पादरियों को राज्य नियत करता है और 
वेतन भी वही देता हे। कैथेलिक घमे के सिद्धांत हो 
ऐसे हैं जिनसे उस धमे को माननेवाले प्रतिनिधि राजवादी हो 
ही नहीं सकते । अवसरवादियों का इनके प्रति विरोध भी 
इसी लिये था। १८४० में एक विचित्र घटना हुईं। पादरी 
होवीगेरी ने अपने श्रापका प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्यवादी उद्‌- 
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घाषित किया । यह बड़ा ही प्रभावशाली व्यक्ति था । कुछ 
ही समय में बहुत से कैथेत्षिक इसके साथो हो गए। इन 
सब लोगों ने अपने श्रापका राल्लीज के नाम से पुकारना शुरू 
किया । इनका उत्थान अतिवामीय दलों को प्रिय न हुश्रा । 
बीसवों शताब्दी के प्रारंभ में श्रतिवामीय दल का पुनः 
जार हुआ और ये चच के विरुद्ध अपनी कारवाई करने में दत्त- 
चित्त हो गए। सन्‌ १€१४ में जब युरोपीय महासमर छिड़ा, 
उस समय भी इन्हीं अश्रतिवामीय दलों का जार था । देश के 
ऊपर आपत्ति का मौका देखकर भिन्न भिन्न दल्लों ने मेदभाव 
दूर करना देश के लिये हितकर समभा श्र फ्रांस के 
मुख्य मुख्य दत्लां ने मिल्ककर एक पुनीत खम्मेलन!' 
43७2८/९0 एगांणा? नाम का दक्ष बनाया। इस सम्मिलित 
दल्ष की नीति अब चचे के प्रति उतनी तीत्र नहों रही जितनी 
कि अवसरवादी और अतिवामीय दल्ल की थी। सन १<€१« 
में, लड़ाई के उपरांत, जे दल्ल जार में श्राया, उसकी भी नीति 
चचे के प्रति उदार हो रही। यह दल्ल राष्ट्रीय दल्ल 
(2४४४०१७]४६ 9]00 ) के नाम से प्रसिद्ध था । इस दल को 
अपनी नीति को काये में परिणत करने के लिये अतिवामीय 
( ॥६००४०७।५ ) दक्ष की कृपा की श्रावश्यकता नहीं रही । 
राष्ट्रीय दक्ष खनू १८१७ से १६२४ तक श्रपनी शक्ति 
बनाए रहा | इस बीच में इसने चचे की सहानुभूति प्राप्त कर 
ली। चर्च ते दक्षिणीय दलें से मिला ही हुआ था। फल्ल यह 


( ६४ ) 


हुआ कि राष्ट्रीय दल्त और दक्षियीय दल एक दूसरे से विरोधा- 
त्मक नहीं रहते थे । यह अति वामीय दलबवाले केसे देख 
सकते थे। सन्‌ १८२४ के निर्वाचन में श्रति वामीय दल ने 
जनता को यह दर्शाया कि राष्ट्रोय दक्ष, दक्षिणीय दल से मिला 
हुआ है और इससे प्रतिनिधिसत्तात्मक्ष शासन-प्रणाली को 
भय है। कुछ हद तक ये अपने प्रयज्ञ में सफल भी हुए 
ग्रर निर्वाचन में इनकी जीत हुईं। श्राजकलल जम॑नी में इसी 
दल का जार है और मंत्रिसभा भी इसी दल के लोगों से भरी 
हुई है । इसकी वही च्चे-विरोधक नीति है जे पहले थी | 

यहाँ यह बता देना भी आवश्यक है कि वास्तव में 
फरांसीसी ज्ञोग चचे का क्‍यों विरोध करते हैं श्राौर इनका 
विरेध केसा है । फरांसीसियों की अधिक संख्या कैथे।लिक 
मत की ही है। अत: यह जानकर पहले अआश्चये होता है कि 
इस प्रकार धर्मप्रधान देश होकर फ्रांस किस तरह चचे का 
विरोध करता है । परंतु फरांसीसियों की मनेवृत्ति समभने 
पर इस आख़ये के लिये कोई जगह नहीं रह जायगी। 
फरांसीसियों का अ्रधिकांश भ्रब भी अपने बुजुर्गों के चचे में 
विश्वास करता है श्रे।र उसे श्रादर का स्थान देता है। परंतु वह 
यह नहीं चाहता कि चचे उनकी अपनी राजनीतिक उज्नति में 
बाधा दे। वे धरम को राजनीति से दूर ही रखना चाहते हैं । 
परंतु जद्दाँ सदियों से देने में संबंध चल्ला आया है, वहाँ 
पकाएक यह संबंध तोड़ना भी सहज नहीं है । 


( ६६ ) 


फ्रांस की दलबंदी पर ध्यान देते समय हमें यह बात भी 
समभ लेनी चाहिए कि फ्रॉस में गत ४० वर्ष के भीतर साम्य- 
वादियां की शक्ति भी बढ़ती गई है। सन्‌ १७८ की क्रांति 
के भ्रवसर पर भी फ्रांस में कुछ साम्यवादी थे, परंतु उनकी 
संख्या बहुत थोड़ी था। अठारहवीं शताब्दो क॑ उत्तराध में 
इनकी बड़ी वृद्धि हुईं। आजकल्ष फ्रांस की प्रतिनिधि सभा 
में स|म्यवादियां के तीन दल हैं । 

यह ऊपर बता ही दिया गया है कि महाससर का आरंभ 
होने पर फ्रांस में भिन्न भिन्न दलों ने आपस में मेल का पाठ 
सीखा | परंतु अभी तक फ्रांस की दलबंदी उतनी स्वस्थ नहीं 
हे। पाई है जितनी ईंगलेंड या अमेरिकः में है। आजकल 
फ्रांस की प्रतिनिधि सभा में कम से कम < दल होंगे जे! आपस 
ही में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इनके नाम ओर 
संख्या सदा बदलती रहती है ओर यह नहों कहा जा सकता 
कि एक वष बाद फ्रांस की दल्बंदी किस प्रकार की होगी । 
पर यह ते अवश्य कहा जा सकता है कि फ्रांस में इस बात 
का यतह्न हो रहा है कि प्रतिनिधि सभा में भिन्न भिन्न दल 
ग्रापस में सिल्कर कंव्ल उदार तथा संकुचित इन दे दलों 
में विभक्त दो जायें। 


तीसरा परिच्छेद 
जम नी 
यूरोपीय महासमर के पूर्व जर्मनी में एक प्रबल एक-सत्ता- 
त्मक साम्राज्य था । इस साम्राज्य में छोटे बड़े मिलाकर २५ 
राज्य थे । इन सब में प्रशिया सत्रसे बड़ा था । इसके राजा 
को जर्मनी के सम्राट और केसर का पद प्राप्त था। साम्राज्य 
की दे! व्यवस्थापक सभाएँ भी थों--बु दासख्रंत और रीशटेग । 
ग्रन्य देशों के सदश यहाँ कोई मंत्रिसभा नहीं थी, किंतु सम्राट 
का एक महामंत्री अवश्य था जो चांसलर कहलाता था | 
यह अपने कार्यों क॑ लिये सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी था | 
पन्‌ १&१८ में यह शासन-प्रशाल्ती त्याग दी गईं । अब 
वहाँ एकूसत्तात्मक राज्य नहीं है। कैसर की जगह अच् वहाँ 
जमेन राष्ट्रसंघटन का प्रधान है। चांसलर की जगह एक 
मंत्रिसभमा हे जिसका अ्रध्यक्त चांसलर ही कहलाता है। 
यह मंत्रिलभा अब प्रतिनिधि सभा ( रीशटेग ) के प्रति उत्तर- 
दायी है । बुंदास्नेत की जगह रीशखस्रेत स्थापित की गईं है 
जिसमें जमंन राष्ट्रों के प्रतिनिधि बेठत हैं। तात्पये यहद्ध कि 
सन्‌ १७१८ में जमनी में एकसत्तात्मक राज्य के बदले प्रति- 
निधिसत्तात्मक की स्थापना हो गई । 


( ६८ ) 


किंतु नवीन जमेन शासन-पद्धति का वर्णन करने के पहले 
हम प्राचीन जम॑ंन शासन-पद्धति का कुछ बेन किए बिना नहीं 
रह सकते | कारण यह है कि प्राचीन जमेन शासन-पद्धति ने 
अपने लगभग ४० वर्ष के समय में संसार का चकित कर दिया 
था। जमंन लोग बहुधा यही समभते थे कि संसार के पढे 
पर जमेन शासन-पद्धति के शान की पर किसी राष्ट्र की 
शासन-पद्धति नहीं है। जमनी का यह गारव किसी अंश में 
सत्य भी था। इस प्रयाल्ञी की छाया में जमेनी ने जो उन्नति 
की, वह प्रशंसनीय है । संसार भर के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ भी 
इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया करते थे | किंतु सारी अच्छाई 
एक तरफ कभी नहीं रहती। जमेनी का अपनी ताकत का 
घमंड होने लगा। वह संसार को अपने सम्मुख तुच्छ खम- 
भने लगा और उसके दिल में यह उमंग उठी कि समस्त संसार 
मेरे नीचे क्‍यों न भ्रा जाय। फल्न यह हुआ कि जमेनी ने 
सन्‌ १<४१४ में महासमर छेड़ दिया । इस लड़ाई में जमेनी 
ने जे पराक्रम दिखाया, वह सबको विदित ह्वी है। किंतु 
फेवल यही कारण नहीं है जिससे जमेनी की प्राचीन शासन- 
प्रणाली का वर्शन करना आवश्यक है। वास्तव में नवीन 
शासनपद्धति भी बहुत कुछ उसी के आधार पर है; श्रार अब 
जमेनी में कई लोगों की यह राय भी हो। रहो है कि जम॑नी के 
लिये प्राचीन शासनप्रणाली ही श्रधिक अच्छी थी भर अब 
उसका पुनरुद्धार होना चाहिए । 


( दईड ) 


इस शासनप्रणाली का जन्म खन्‌ १८७७ में जमेनी के 
महापुरुष आटोवान बिस्माके द्वारा हुआ था । इसके पूर्व जम॑नी 
के सार राज्य एक दूसरे से विभक्त हो 
रहे थे। एक नाम मात्र का संघ श्रवश्य 
था जिसका अध्यक्ष आस्ट्रिया था, किंतु 
यद्द बिल्षकुज्ष म्रतप्राय हो रहा था। लोगों की यह इच्छा 
हो रही थी कि प्रशिया की अध्यक्षता में जमेनी के सब राज्य 
मिल जाये । किंतु एक म्यान में दे! तलवारें कैसे रह सकती 
हैं! जब तक आरस्ट्रिया अपनी टांग अड़ाए हुए है, तब तक 
प्रशिया की कैसे चल सकती है ! अंत में बिस्‍्मारक ने देखा 
कि आस्ट्रिया बगैर लड़ाई के इस राज्यसंध से दूर नहीं होगा । 
सन्‌ १८६२ में प्रशिया के प्रधान मंत्री होने पर उसने प्रशियन 
पाल्ििमेंट का ते। ४ वर्ष के लिये बंद करवा दिया# ओर स्वयं 
कर्त्ता धर्ता बनकर सन्‌ १८६६ में आास्ट्रिया से लड़ाई ठान दी | 
आ्ट्रिया शीघ्र ही परास्त हो गया। उसके परास्त हो जाने 
पर प्रशिया के राजा ने बिस्माके से आस्ट्रिया का कुछ हिस्सा 
ले लेने के कहा; परंतु बिस्माके ने उत्तर दिया--हमारा ध्येय 
अ्रास्ट्रिया को दंड देना नहीं है, हमारा ध्येय ते जमैनी की नीति 
चल्लाने का है!। इस तरह आस्ट्रिया को श्रन्नग कर बिस्माके 
ने प्रशिया की छत्नच्छाया में जमनी में एकता स्थापित की । 
किंतु शीघ्र हो फ्रांस का यह एकता खटकने क्गी। फ्राॉस- 


# पालिमेंट छूड़ाई के लिये रुपया देने को तैश्वार नहीं थी । 


जमेनी की प्राचीन 
शास्ननपद्धति 


( ७० ) 

सम्राट नेपोलियन ढृतीय ने अपनी सेना तेयार की श्रोर जमेनी 
के इस संघटन का विरोध किया । बिस्माके सदृश नीतिकुशल 
पुरुष ने एक साथ दे दो लड़ाइयाँ लड़ना हितकर नहीं खमभका 
और फ्रांस के कहने पर दक्षिणीय चार राज्यों को जमेन 
संघटन में शामिल नहों किया । इसी बीच विस्माक॑ ने अरकंले ही 
जमन राज्यसंघ की शासनप्रणाली निर्माण की ओर सब राज्यों 
कं प्रतिनिधियों की एक सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया | 
तदनेतर सन्‌ १८६६ में प्रथम रीशटंग ने भी इसे मान लिया | 

जा दक्षिणीय चार राज्य फ्रांस कं विरोध करने पर संघ 
में शामिल नहीं हो सके थे, उनके भी शामिल्ल करने का अव- 
सर बिस्माक देख रहा थां। अंत में सन्‌ १८७० में एक 
बिलकुल मामूली सी बात पर बिस्माक ने फ्रांस से लड़ाई ठान 
दी ओर बिना किसी कष्ट के विजय प्राप्त करके अपना एकता 
का ध्येय पूरा किया । दक्षिणीय चार राज्यों को मिला लेने 
पर सन्‌ १८७१ में बिस्माक ने जमेन राज्यसंघ का जमेन 
साम्राज्य में परिणत कर दिया। इखस्रके लिये किसी विशेष 
परिवतेन की ञ्रावश्यकता नहीं पड़ी । प्रशिया का जो राजा 
पहले राज्यसंघ का प्रधान था, अब वही जमन सम्राट कद्द- 
काने लगा। राज्यसंघ की पालिमेंट साम्राज्य की पालिमेंट 
हो गई और केंद्रीय राज्य शऔौर भिन्न भिन्न राज्यों का संबंध, सन्‌ 
१८६७ के मसविदे में कुछ थोड़ी रद्दोबदल्त करके, स्पष्ट कर 
दिया गया । इन छोटे मोटे परिवतेनों के अतिरिक्त सन्‌ 


( ७१ ) 

१९८६७ की शासनप्रणाली ज्यों की त्यों रही। जम॑नी में वही 
शासनप्रणाली सन्‌ १€१८ तक प्रचल्लित थी | 

ऊपर हम बता हो चुक हैं कि नवीन शासनपद्धति के 
निर्माण होने के समय जमेन साम्राज्य में २५ राज्य शामित्र 
थे। जमेन साम्राज्य एक राज्यसंघटन था। किंतु यह राज्य- 
संघटन अथवा राष्ट्रसंघटन अमेरिका प्रभृति राष्ट्रसंघटनों से 
सर्वथा भिन्न था। जिस स्थान पर हम 'राष्ट्रसंघटन” शब्द 
प्रयुक्त करते हैं, उस स्थान पर हमारा एक भाव यह द्वोता 
है कि उस् संघटन में सम्मिलित प्रत्येक राष्ट्र की शक्ति तथा 
अधिकार समान होने चाहिए। परंतु जमेन राष्ट्रसंघटन में 
सवेत्र असमानता ही भ्रसमानता विद्यमान थी। हम ऊपर 
बता ही चुके हैं कि प्रशिया इन राज्यों में खबसे बड़ा 
था। प्रशिया की जनसंख्या जहाँ संपूरं जमेन राज्य-संघटन 
की जनसंख्या की है थी, वहाँ अ्रन्य ।२४ जमेन राज्यों की जन- 
संख्या मिलकर हू ही थी। इस दशा में प्रशिया तथा श्रन्य 
राज्ये! का संघटन शेर तथा सियारों के संघटन के सरश था | 
इसका फल्न यह था कि वास्तव में प्रशिया हँ। संपूर्ण जमेन 
सघटन का शासक था जिसमें सल्लाह के लिये उसने अन्य 
राष्ट्रों को भी सम्मिलित कर लिया था। प्रशिया को एक 
सबसे बड़ा ज्ञाभ तो यह था कि उसका राजा ही जमेनी का 
सम्राट था। दूसरा लाभ यह भी था कि उसके ही सब से 
अधिक सभ्य राष्ट्लभा ( बुदाख्रत ) में थे । जमेन प्रति- 
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निधि सभा में पास किया हुआ कोई प्रस्ताव राष्ट्रलभा में 
केवल १४ विराधा सम्मतियों से ही रद्द किया जा सकता 
था। राष्ट्रसभा में प्रशिया के १७ सभ्य थे। इस प्रकार 
प्रतनिधि सभा के किसी प्रस्ताव का पास करने यान 
करने में उसका अकेले ही कितना हाथ था, यह किसी से 
छिपा नही है । इन खब अधिकारों के अतिरिक्त, स्थलसेना, 
नौसेना, कर श्रादि संबंधो नियमों के पास करवाने में या न 
करवाने में उसे विशेष अधिकार प्राप्त था । संपूर्ण जमेन 
सेनाओं का सेनापति प्रशिया का राजा ही था | 

प्रतिनिधि सभा क॑ प्रतिनिधियों का चुनाव गुप्त रीति से 
साम्राज्य की जनता द्वारा होता था। जनता ही प्रतिनिधि 
सभा में अपने प्रतिनिधि भेजती थी। 
चुनने का भ्रधिकार २५ व से अधिक 
अ्रवस्थावाले का ही था; परंतु यदि कोई व्यक्ति पच्चीख वा 
की प्रवस्था का होकर भी राज्यकमेचारी होता था, दरिद्र या 
इस काये के अयोग्य होता था ते उसे प्रतिनिधि चुनने का 
अधिकार नहीं था । शासनपद्धति के निर्माण काल में प्रति एक 
लाख जनसंख्या के कंबल एक ही प्रतिनिधि भेजने का नियम 
था | उस समय इस नियम के अनुसार जिन जिन स्थार्ना तथा 
नगरों को जितने सभ्य भेजने का अधिकार मिल्ला, वही अत 
तक चला आया, यद्यपि कई स्थानों तथा नगरों की जनसंख्या 
बेहद.बढ़ चुकी थी । शासनपद्धति के नियमों के द्वारा इसमें 


प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
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परिवतन नहों हो सकता था। इसका हेतु यह था कि 


जनसंख्या में वृद्धि किए हुए शहर इत्यादि अधिक संख्या 
में अपने प्रतिनिधि न भेज सके; क्योंकि शहर की ओर से 
प्राय: समष्टिवादी या अति उदार विचार के व्यक्ति प्रति- 
निधि सभा में प्रतिनिधि बनकर पहुँचते थे । यह राज्य को 
कब अभीष्ट हा सकता था ९ 

प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को वेतन देना बिस्माक को 
अभीषश्ट न था। यह भी इसलिये कि प्रतिनिधि सभा का 
सभ्य होना भी कहीं जनता के लिये एक पेशा न बन जाय 
श्रेर जीविका का एक साधन न समझा जाय । जम॑न प्रति- 
निधि सभा को नियम संबंधों प्राय: सभी शअ्रधिकार प्राप्त थे । 
इसके सभ्य अपना प्रधान आप ही चुनते थे। प्रतिनिधि 
सभा के कार्यक्रम का समुचित रीति पर चल्लाने के लिये जिन 
जिन नियमों की विशेष आवश्यकता दोती थी, उन्हें वे स्वयं 
ही बना लेते थे । प्रतिनिधियों का चुनाव समुचित रीति पर 
हुआ हे या नहीं, इस बात का निरीक्षण भी प्रतिनिधि सभा 
के सभ्य ही करते थे । 

प्रतिनिधि सभा के लिखित भ्रधिकार बहुत ही अधिक 
थे। कोई नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था जब 
तक कि डसमें प्रतनिधि सभा की सहमति न हो | साम्राज्य 
का भावी आयव्यय, जातीय ऋण, तथा नियमों के खाथ 
संबंध रखनेवाली संधियों का प्रतिनिधि सभा द्वारा पास किया 
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जाना आ्रावश्यक था। यह खब होते हुए भी प्रतिनिधि सभा 
की शक्ति इतना श्रधिक नहीं थी, जितनी कि कागज पर लिखी 
हुई प्रतीत होती थी । आयब्यय ते बष में प्राय: एक बार 
ही पेश हाता था। करसंबंधी नियमों का बदलना प्रतिनिधि सभा 
के हाथ में नहीं था । इसमें जमेन राष्ट्सभा की स्वीकृति का 
होना आवश्यक था। इस शासन-प्रणाज्ञी के अखीर दिनों 
में तो प्रतनिधि सभा का एक मुख्य काये यही था कि वह 
राष्ट्र सभा तथा मसहामंत्रो ( चांसलर ) द्वारा पेश किए हुए 
प्रस्तावों का विचार करे तथा उन्हें स्वीकार करे अथवा उन 
प्रस्तावों को जिन स्थानों पर उसे सुधारना अभीष्ट हे, सुधार 
दे। सारांश यह 'कि एक मात्र प्रतिनिधि सभा नियम या 
शासन में जमेन राजनीति का चल्नाने या बदलने में समथे नहीं 
थी । प्रतिनिधि सभा के महत्त्व को श्रत्यंत कम कर देनेवाली 
बात यह भी थी कि जमेन राष्ट्र सभा जब चाहे, तब सप्राट की 
सम्मति लेकर प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त कर सकती थी, 
तथा साम्राज्य का पुन: नए सिरे से प्रतिनिधियों के चुनने के 
लिये बाध्य कर सकती थी | 

शासन-पद्धति के नियमों के प्रनुसार प्रतिनिधि सभा के. 
सभ्य राजकीय प्रबंध पर प्रश्न कर सकते थे, परंतु विचित्रता 
यह थी कि वे प्रश्न किससे करते ? कोन संपूरण प्रबंध का एक- 
मात्र जिम्मेवार था? राष्ट्र सभा के सभ्य तथा महामंत्रो प्रति- 
निधि सभा में जाते थे, परंतु बे भी प्रांतीय राष्ट्रों के प्रतिनिधि 
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क॑ रूप में ही, न कि राजकीय अधिकारी के हे मे( (९ प्राय: 
प्रतिनिधि खभा में राजकीय प्रबंध आदि पर है अआक्षपों 
का उत्तर महामंत्रो ही दे देता था। यदि उ पकोन्डब्छत स्वयं 
उत्तर देने की न होती तो वह अपने प्रतिनिधियों ह्वारा उन 
आ्रात्तेपों का समाधान करवा! देता था । पचास'सभ्यों की यदि 
सम्मति हेो। जाती, तब तो किसी एक प्रश्न पर बाद विवाद देर 
तक किया जा सकता था। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि जा कुछ भी वाद-विवाद में निशणेय होता, उस पर 
काये करना महद्दामंत्रो तथा उसके मातहतों के लिये आवश्यक 
नहीं था। इस दशा में प्रतिनिधि खभा जमन साम्राज्य की नीति 
की प्रकाशक या प्रेरक नहों रही जा सकती थी। प्रतिनिधि 
सभा चाहे विरुद्ध क्‍्यां न हो जाय, महामंत्रो अपना पद छोड़ 
नहों देता था, न वह यही अनुभव करता था कि जमैन प्रतिनिधि 
सभा की सम्मति पर खलना उसका काई कतंव्य ही है। 
प्रतिनिधि सभा पर जो कुछ लिखना था, वह लिखा जा चुका | 
अ्रव हम जमेन राष्ट्र सभा का कुछ वणन करेंगे । 

प्राचीन राष्ट्र सभा ( बुंदास्रत ) ही जमेनी में प्रबंध- 
नियमें।, न्याय तथा जमेन राजनीति की प्रकाशक थी । इसमें 
भिन्न भिन्न जसेन राज्यों तथा खतंत्र 
नगरों की अंतरंग सभा की ओर से प्रति- 
निधि आते थे । कुल सभ्यां की संख्या ५८ हा जाती थी । 
इन सभयों को राष्ट्र सभा में जाकर अपने अपने राष्ट्रों की ही 


प्राचीन राष्ट्र सभा 


( ७६ ) 


सम्मतियाँ देनी पड़ती थों, चाहे वे खयं उस सम्मति के 
विरुद्ध ही क्‍यों नहों। वे वहाँ जाकर अपनी सम्मति 
नहीं दे सकते थे । ५८ सम्मतियों में भ्रकेते प्रशिया के पास 
बीस सम्मतियाँ थीं। इससे उसकी शक्ति कितनी अधिक 
थी, यह स्पष्ट ही है । जम॑न स्राम्राज्य का सम्राट प्रशिया का 
राजा ही होता था, यह ते। बताया ही जा चुका दहै। शासन- 
पद्धति के अनुसार महामंत्री और चांसलर का नियत करना 
सम्राट के ही द्ाथ में था। वह प्राय: प्रशिया के ही किसी 
व्यक्ति को इस पद पर नियत करता था। महामंत्री की 
कितनी शक्ति थी, यह हम आगे चल्लकर लिखे गे | किंतु यहाँ 
ता हमें यही बताना है कि जमेंन राष्ट्र सभा के सभापति 
का आसन महाम त्रो ही ग्रहण करता था | 

अ्रमेरिकन अतरंग सभा फे सदृश जमेन राष्ट्र समा क॑ भी 
नियासक, शासक तथा न्याय संबंधी तीन काये थे। कोई 
नियम राज्यनियम नहीं हो। सकता था, जब तक कि राष्ट्र सभा 
की स्वीकृति न हो । इसमें संदेह नहीं है कि युद्ध के उद्‌- 
घोषित करने में जर्मन सम्राट का बड़ा भारी हाथ था, परंतु 
साथ ही किसी राष्ट्र पर सम्राट श्राक्रमण नहीं कर सकता 
था जब तक कि वह राष्ट्र सभा की स्वीकृति न लेले। 
राष्ट्र सभा, सम्रा _ की अनुमति से प्रतिनिधि सभा को बखास्त 
करके नए सिरे से पुनः चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती थी, 
यह पहले लिखा जा चुका दै। अमेरिकन शअ्रेतरंग सभा के 
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सट्श जमेन राष्ट्र सभा के ही हाथ में राज्याधिकारियों केः 
नियत करना तथा विदेश से संधि आदि करना था । परंतु 
यहाँ पर इतना अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि संधि आदि 
क॑ मामले में राष्ट्र सभा को प्रतिनिधि सभा की श्रनुमति 
अवश्यमेब लेनी पड़ती थी | 

राष्ट्र सभा ही साम्राज्य के मुख्य न्यायाधीश, कर 
एकत्र करनेवाले अधिकारी, तथा आयव्यय-विभाग कं प्रबंध- 
कर्त्ता आदि का नियत करती थी । यदि एक राष्ट्र की दूसरे 
राष्ट्र से कल्षह हो जाती ते उस दशा में राष्ट्र सभा ही 
न्‍्याय-सभा का काम करती थी। सारांश यद्द कि जर्मन 
राष्ट्र सभा ही जमेन राष्ट्रसंखघटन की रक्षक थी, प्रत्येक 
राष्ट्र के अधिकारों को स्वरक्षित रखती थी ओर राष्ट्र - 
संघटन या साम्राज्य के हित के लिये नए नए नियम 
भी बनाती थी ! 

यदि किसी शासन-पद्धति संबंधे नियम पर राष्ट्र सभा 
के चोदह सभ्यों की विरुद्ध सम्मतियाँ होतीं ते। वह प्रस्ताव 
राज्यनियम नहों बन सकता था ! इस नियम का तात्पये 
यह है कि 'राष्ट्र संघटन” संबंधी काई सुधार या परिवतन 
एकमसात्र प्रशिया की सम्मति से ही गिर सकता था । बत्रेरिया, 
सेक्सनी, वर्टबग ये तीनों छोटे छोटे राष्ट्र भी मिलकर वहीं 
शक्ति प्राप्त कर सकते थे जो अकंले प्रशिया की है। 
स्वतंत्र तार पर राष्ट्र सभा के सभ्य कुछ भी नहीं थे, क्योंकि वे 


( ७८ ) 

इस बात के लिये बाध्य थे कि वे अपने अपने राष्ट्रों की सम्म- 
तियों को हो राष्ट्र सभा में प्रकट करते । पर साम्राज्य की 
संपूणें शासन-कल को चलाने में उनका बड़ा भारी हाथ था | 
यहाँ पर एक बात और लिख देना हम आ्रावश्यक समभतते हैं 
कि राष्ट्र सभा की संपूरो कारबाई गुप्त तौर पर होती थी तथा 
गुप्त ही रखी भो जाती थो। राष्ट्र सभा में पेश किए हुए 
विषय एक बैठक की समाप्ति पर खदा के लिये अधसमाप्त 
ही नहीं छोड़ दिए जाते थे। अममाप्त विषयों को दूसरी 
बैठक में पुनः पेश कर दिया जाता था । इससे प्रत्येक विषय 
पर विचार समुचित रीति पर हो जाता था और काग्वाई के 
गुप्त रखने से जर्मन राष्ट्र संघटन में राष्ट्रों के पारस्परिक क्‍या 
कंगड़े थे, इसका किसी का पता भो नहीं लगने पाता था | 
इसका परिणाम यह होता था कि दूसरे देश जमेन राष्ट्रों क॑ 
पारस्परिक वेमनस्यथ से लाभ नहों उठा सकते थे और सब के 
सब जमेन राष्ट्र एक दूसरे से अत्यंत भ्रधिक जुड़े हुए तथा 
संघटित प्रतीत होते थे । 

प्राचीन जमेन शासन-पद्धति के प्रधान प्रधान श्रैगों का 
वन किया जा चुका है। न्यायातह्षय का शासन-पद्धति से 
कहाँ तक संबंध है, यह किसी से छिपा 
नहीं है। राज्यनियमें के प्रचलित 
करने में न्यायालयों का बड़ा भारी भाग है। श्रतः अब 
हम कुछ शब्द जमेन न्यायालयों पर ही इस समय लिखेंगे | 


न्यायालय 


( ७र्द ) 

जम॑नी में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने अपने हो न्‍्यायान्य 
थे | उनके न्यायाधीश आदि अधिकारी वे राष्ट्र स्व्थ ही नियत 
करते थे तथा निर्णय भी उसी राष्ट्र के नाम पर किया 
जाता था । परंतु विचित्रता यह थी कि राष्ट्रीय न्यायालयों 
को साम्राज्य के नियमें पर द्वी अपना अपना काये करना 
पड़ता था। साम्राज्य का अश्रपना मुख्य न्यायाज्ञय भी था, जिसमें 
साम्राज्य के प्रति देशद्रोह करनेवाले ठ्यक्तियों के अपराधों का 
निर्णय होेतता था तथा साम्राज्य के निय्रम संबंधी वाद विवाद 
तथा संदेहों का निगोय किया जाता था । 

सम्राट_ नौसेना तथा स्थलसेना का मुख्य सेनापति 
समझा जाता था और अन्य राजकीय विभागों में राष्ट्र सभा 
के एक मात्र प्रतिनिधि का काये करता 
था। इस दशा सें सम्राट को राष्ट्र - 
सभा की भ्रनुमति से ही काये करना पड़ता था | राष्ट्र सभा 
की अनुमति से सम्राट्‌ विदेशीय राज्यों के साथ युद्ध की उद्धो- 
पणा कर सकता था | संधि श्रादि करने में भी वह राष्ट्र 
सभा की शक्ति से बाहर नहीं था। सम्राट्‌ प्रतिनिधि सभा 
का बर्खास्त कर सकता था, परंतु उसमें भी उसे .राष्ट्र 
सभा से पूछना पड़ता था । राष्ट्र सभा द्वारा पास किए चुए 
नियमें। का सम्राट ही साम्राज्य में प्रचलित करता था और 
जमेन साम्राज्य के महामंत्रो को भी वहीं अपनी ओर से 
नियत करता था। सारांश यह कि सम्राट की शक्ति 


सम्राट्‌ तथा महामंत्री 


( ८० ) 

अ्रत्यंत परिमित थी श्रौेर उस परिमित शक्ति में भी उसे राष्ट्र 
सभा का सदा ध्यान रखना पड़ता था | 

प्रतिनिधि सभा में सम्राट नहीं जाता था। महामंत्री 
भी वहाँ एक राज्याधिकारी के रूप में नहीं जाता था, श्रपितु 
राष्ट्र सभा के एक प्रतिनिधि के रूप में । इन सब बातों के 
हाते हुए भी सम्राट की शक्ति प्रशिया के राजा के तार पर 
पर्याप्त थी । प्रशिया की शक्ति राष्ट्र सभा में कितनी थी, यह 
पद्दले ही विस्तृत रूप से लिखा जा चुका है। सारांश यह 
कि जमनी का सम्राट जहाँ सम्राट के तार पर बहुत ही 
अधिक परिमित शक्तिवाल्ला था, वहाँ प्रशिया के राजा के तौर 
पर उसकी शक्ति बहुत ह्टी अधिक थी । 

जमनी में काई मंत्रिसभा नहों थी। राष्ट्र संघटन का 
एकमात्र प्रबंधकर्ता महामंत्री हा था। साम्राज्य में संपूरो 
राज्याधिकारी इसी के अधोन कहे जाते थे। इसके समान 
झ्रधिकारवाला कोई नहीं था। मद्दाम त्री की इस प्रकार 
की उच्च स्थिति बिस्माके की अपनी योग्यता के कारण ही 
कहो जा सकती हे। बिस्माके सब राज्यकाये स्वयं दी 
करना चाहता था । डसे यह प्रभोष्ट न था कि उसके काये 
में विन्न डालनेवाले अन्य बहुत से साथी उत्पन्न हो जाय | 
प्रशियन मंत्रिसभा का उसे पूरा पूरा अनुभव था, जिसमें 
प्रत्येक म त्रो अपने अपने विभाग में बिलकुल स्वतंत्र था, तथा 
जहाँ मंत्रियों का पारस्परिक मेल भी न था। यही अ्रवस्था 


( ८१ ) 


बह्द जमेन साम्राज्य में नहीं लाना चाहता था। बिस्माक को 
इस बात से घृणा थी कि वचद्द एक नई मंत्रिसभा बनाकर अपने 
आपको परतंत्रता में डाज्न दे । बिस्माक जैसा उच्च विचार का 
व्यक्ति भला कब मंत्रिसभा में जाकर प्रत्येक मंत्रों को अपने 
कायो' का ओचित्य तथा अनौोचित्य समभाना पसंद कर सकता 
था? इन सब कारणों से बिस्माक ने ऐसे विभाग का निर्माण ही 
नहों किया जिसके कारण भविष्यत्‌ में उसे कठिनाइयाँ भेल्लनी 
पड़े । श्रपनी शासनपद्धति के अनुसार शासन के निरीक्षण तथा 
प्रबंध का भार उसने राष्ट्र सभा के हाथ में दिया ओर विदेशी 
विभाग तथा सैन्यविभाग का उत्तरदायित्व जमेन साम्राज्य की 
ओ।र से प्रशिया के राजा के द्वाथ में दिया, क्‍योंकि यहद्द कार्य 
एक ही व्यक्ति के हाथ में होना उचित था | भहामंत्री ने स्वयं 
अपने शआ्रापको प्रशिया के एक राज्याधिकारी का रूप दिया, 
जिसका उत्तरदायित्व सम्राट के प्रति था, न कि जनता के प्रति। 
यही कारण है कि महाम'त्री के प्रस्तावों के विरुद्ध प्रतिनिधि 
खभा की सम्मतियों के होने पर भी महामंत्रो कभी पदत्याग 
नहीं करता था। प्राय: ऐसे अवसरों पर महामंत्रो प्रतिनिधि 
सभा की बैठक उठाकर दूसरी बार चुनाव के लिये प्रेरित 
करता था। इस विधि द्वारा महामंत्री प्राय: सफल ही होता 
था तथा श्रपने प्रस्तावों को पास भी करा लेता था | 

महामंत्री राष्ट्र खभा का प्रधान होता था और प्रतिनिधि 
सभा के वाद-विवादों में भी पूण भाग लेता था । जमेन सम्राट 

शा८---६ 


( परे ) 

के सटश महामंत्रो के भो दे प्रकार के भ्रधिकार थे। कुछ 
अधिकार ते उसे साम्राज्य की ओर से प्राप्त थे; श्रोर कुछ अधि- 
कार उसे प्रशिया के प्रतिनिधि के तार पर भा मिले हुए थे । 

सम्राट_ की ओर से नियत किए जाने के कारण महामंत्रो 
जर्मन साम्राज्य का एक बड़ा राज्याधिकारी होता था और राष्ट्र- 
सभा का प्रधान भो वहो होता था। महामंत्रो हो राष्ट्र सभा 
में प्रशिया की ओर से प्रतिनिधि का काये भो करता और 
इस श्रवस्था में जब चाहे तब किसी प्रस्ताव पर प्रशिया 
की बीस सम्मतियां देकर सारी की सारी जमन राजनीति 
की बागडोर अपने हाथ में फर सकता था। राष्ट्र सभा में 
प्रशिया का प्रतिनिधि होने से प्रशियन मंत्रिसभा का प्रधान 
भी प्राय: महामंत्रो ही होता था | 

बिस्माक के काल में महामंत्रो की शक्ति बहुत द्वी श्रधिक 
हो। गई थी । जमेनी में उस समय महामंत्री को जितने 
काये करने पड़ते थे, उतने काये शायद ही किसी राज्याधिकारी 
को संसार में करने पड़ते हों । यहो कारण था कि बिस्माक ने 
कुछ समय के बाद एक उपमंत्रो नियत किया जो उसकी 
बीमारी के दिनों में काये करता था | इसी प्रकार उपमंत्री की 
तरह अन्य राजकीय विभागों में भी उसने अस्थिर रूप से कुछ 
व्यक्तियाँ का नियत किया जे। उस समय उस विभाग का काये 
चल्लाते थे जब बिस्माकं, काये अधिक होने से, उन विभागों 
पर ध्यान न दे सकता, थधा। सारांश यह कि बिस्माके 


( ८३ ) 


ने साम्राज्य का संपूर्ण भार अपने ऊपर ले लेना स्वीकृत कर 
लिया; परंतु उसने मंत्रिविभाग का इसलिये निर्माण न किया 
कि कहीं इसके काये में विन्न न पड़े। बिस्माक॑ क॑ अनंतर 
महामंत्री की शक्ति जम॑नी में कम हो गई; और वह किस 
प्रकार कम हो गई, यही हम अ्रत्र दिखाने का यत्न करेंगे । 
जमेनी की प्राचीन शासन-पद्धति में महामंत्रो की शक्ति 
तथा उसका काये ध्यान देने योग्य है। सम्राट तथा प्रति- 
निधि सभा के साथ उसी का सीधा संबंध 
कहा जा सकता था। राष्ट्र सभा के 
साथ मह्दामंत्रो का कितना घनिष्ठ संबंध था, यह भी दिखाया 
जा चुका है। इन सब कार्यों का कर्ता धतां यदि एकमात्र 
महामंत्री ही हो तो उसे अनंत कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ जाय, क्योंकि संपूर्ण साम्राज्य का उत्तरदायित्व एकमात्र 
उसी पर आ पड़े | परंतु ऐसा नहीं है | नौविभाग, विदेशीय 
विभाग तथा कुछ मुख्य मुख्य सेना संबंधी पदाधिकारियों के 
नियत करने आदि के काये का छोड़कर अन्य शेष सब कार्यों 
में उसे पर्याप्त सहायता मिल जाती । महामंत्री के पास 
राष्ट्रीय प्रबंध तथा कार्यो' के निरीक्षण का भार ही बहुत कुछ 
रह जाता था। सम्राट_या राष्ट्र के काई राजा भी महामंत्रो 
के पद पर अपना प्रभुत्व नहीं प्रकट कर सकते थे । प्रतिनिधि 
सभा तथा राष्ट्र सभा में महामंत्री की शक्ति बहुत परिमित थी । 
इसमें संदेह नहीं कि महामंत्री ही राष्ट्र सभा का प्रधान 


महाम त्री की शक्ति 


( ८४ ) 


होता था, परंतु वहाँ उसका श्रधिकार नाम सात्र का होता था । 
प्रशिया की ओर से बोलने तथा सम्मति देने का छोड़कर 
राष्ट्र सभा में महामंत्री का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं था । 
साम्राज्य की नीति चल्ाने में उसका कुछ भी हाथ नहां 
था। राष्ट्र सभा में जाकर महामंत्री कहीं खिलौना ही न हो 
जाय, श्रत: उसे प्रशिया की ओ्रार से प्रतिनिधि चुन लिया जाता 
था। परंतु इस दशा में भी उसकी क्या शक्ति कह्ठी जा सकती 
थी जब कि उसे प्रशियन राष्ट्र की सम्मति ही वहाँ पर देनी 
पड़ती थी । इतना ही नहीं; यदि कहीं अ्रशियन मंत्रिसभा 
का मद्दामंत्रो से किसी नियम के विषय में रूगड़ा हो जाता, 
तो मह्दामंत्री की शक्ति श्रौर भी कम हो सकती थी । परंतु 
प्राय: ऐसा नहीं होता था | 

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्राचीन जमेन शाखन-प्रणाली 
में महामंत्री की शक्ति बहुत ज्यादा थी । परंतु भूतपूवे केसर 
विलियम द्वितीय के जमाने में यह उतनी न रह सकी । 
इसका बहुत कुछ अंश सम्राट ने झपने हाथ में ले लिया और 
मद्दामंत्री के पास वास्तव में बहुत थेड़ी शक्ति बच पाई | यह 
बात किस प्रकार हुई, यह हम नीचे लिखते हैं | 

बिस्मा्क के पदत्याग करने पर विलियम द्वितीय ने केप्रिवी 
नामक महाशय को महामंत्री बनाया। केप्रिवी विल्नियम 
की सम्मति पर चलनेवाला व्यक्ति था, श्रतः: विलियम ने इसे 
प्रशियन सभा का प्रधान भी बना दिया। परंतु १८<२ में 
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पाठशाला संबंधी प्रस्ताव पर कुछ झगड़ा हुआ, जिससे उसने 
प्रशियन सभा की प्रधानता छोड़ दो तथा वह एकमात्र महा- 
मंत्री के पद पर ही रहा। इस घटना का परिणाम यह हुआ 
कि महामंत्रो की शक्ति बहुत ही कम हो! गई। विलियम ने 
भी इस समय यह अलुभव कर लिया था कि भिन्न भिन्न 
स्थानों पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के होने ही से उसकी शक्ति 
बढ़ सकती है। सभी स्थानों पर बिस्‍्माक की तरह एक ही 
व्यक्ति के हो जाने से उसको शक्ति पर बड़ा भारी धक्का 
पहुँचता था । कैप्रिवी के एकमात्र महामंत्रो रह जाने से 
विलियम की शक्ति बढ़ गई। क्रेप्रिवी के महामंत्रित्व में 
बिस्माक का बड़ी चतुरता तथा बुद्धिमत्ता से खड़ा किया हुआ 
सारा महत्त मटियासेट हो गया। कोई समय था जब 
कि बिस्माक ही जमेनी का एकमात्र कर्ता धर्ता था, परंतु अब 
बह्द दशा न थी। बिस्माक ने बहुत अधिक परिश्रम करके 
महामंत्रो के पद की जा शक्तियाँ बढ़ाई थीं, वे सबकी सब 
विलियम की बुद्धिमत्ता से काफूर द्वो गई” | महामंत्री का 
प्रतिनिधि सभा सें भी वह बल न रहा जो उसका उस 
समय था जब कि वह संपूर्ण साम्राज्य की शक्ति का प्रतिनिधि 
था। महामंत्रो के प्रशिया की प्रधानता छोड़ने से उसकी 
शक्ति दो स्थानों में विभक्त हो गईं। सम्राट की शक्ति इस 
विभेद से बहुत ही अधिक बढ़ गई। इतना होने पर भी 
यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि सम्राट साम्राज्य की 
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सभाओं में खवयं नहों जा सकता था तथा वह सीधे तार पर 
प्रतिनिधियों को प्रभावित करने में सवेधा असमथे था, श्रत: 
वह खेच्छाचारी नहीं हो सकता था। महामंत्री कैप्रिवी 
तथा प्रशियन प्रधान पूलन्बग का पारस्परिक विरोध था | 
१८८४ में यह विराध यहाँ तक बढ़ा कि उनका सिलकर काम 
करना असंभव हो गया। सम्राट ने बुद्धिमत्ता से दोनों का 
ही पदच्युत कर दिया तथा द्वोहन्लेाही शिक्लिं फट का दोनों 
पदों का अधिकारी बनाकर सारे राष्ट्र की बागडार अपने हाथ 
में कर ली। प्रिंस बिस्माक ने जिस समय दोनों पदों का 
अपने हाथ में लिया था, उस समय उसका उद्देश्य अपनी 
शक्ति का बढ़ाना था। परंतु विलियम द्वारा महामंत्री का 
दोनों ही पद दिलवाने से विलियम की शक्ति बढ़ गई । इस 
शासनपद्धति में सम्राट के द्वारा महामंत्री का नियत किया 
जाना जहाँ सम्राट्‌ की शक्ति को बढ़ाता था, वहाँ सम्राट का 
स्राम्राज्य का संपूर्ण काये महामंत्रो द्वारा ही कराना उसे 
स्च्छाचारी होने से रोकता था। सम्राट का महामंत्री के 
साथ क्या संबंध था, यह विस्तृत रूप से दिखाया जा चुका 
है। भ्रब हम यह दिखाने का यत्न करेंगे कि सम्राट्‌ का 
जनता के प्रतिनिधियों के साथ क्‍या संबंध था। 

प्रतिनिधि-सभा की सम्मति पर ही सम्राट को झ्ार्थिक 
सद्दायता मिल सकती थी, अन्यथा नहीं । यदि सम्राट प्रति- 
निधि-स भा की सम्मति पर न चल्ले तो उसे प्रतिनिधि-सभा 


( ८७ ) 

आशिक सहायता देना बंद कर सकती थी | धन बिना सम्राट 
का साम्राज्य का शासन करना बहुत कठिन था । जमेैंन प्रति- 
निधिखभा में सभ्य बहुत से दलों में विभक्त थे । इस दशा में 
प्रतिनिधिसभा का सम्रोट्‌ का भ्रपनी इच्छा पर चल्ला लेना 
बहुत कुछ कठिन था । क्योंकि सम्राट कुछ दल्लों को अपनी 
ग्रेर करके जे चाहे, कर सकता था तथा पर्याप्र आधिक 
सहायता भी प्राप्त कर सकता था। सारांश यह कि जमेनी 
में सम्राट की शक्ति लोक सभा के दलों पर निर्भर रहती थी । 

हम जमेन साम्राज्य की शासन-प्रणालो का वर्शन कर चुके 
हैं। यह भी विस्तारपू्वक दिखा चुके हें कि शासन-प्रणाली में किन 
किन अंगों की कितनी कितनी शर्ति थो | किंतु नवीन शासन- 
पद्धति पर लिखने से पहले हम प्रशिया की प्राचीन शास न प्रणालो 
का कुछ वन किए बिना नहीं रह सकते। प्रशिया की शासन- 
प्रणाली लिखने के बाद अगले परिच्छेद में हम जमेनी फी 
अवाचोन शासन-प्रणाली का वन करने का यत्र करेंगे | 

प्रशिया 

१८४८ की जमेन क्रांति के श्रनंतर १८५० की ३१ जन- 
वरी को राजा ने प्रशिया की वत्तमान कालीन शासन-पद्धति 
का स्वीकार किया । किंतु अंत तक 
भी प्रशियन उदार दलवालों की यह 
सम्मति रही कि उनकी शासन-पद्धति 
में वह स्वातंत्रय नहीं है जो कि वे चाहते हैं। यह क्‍यों? 


प्रशियन शासन- 
पद्धति का उच्ूच 


छः 3) 


इसका कारण यह है कि जाति में जब यदह्द शासन-पद्धति प्रच- 
लित की गई, उस समय उसमें वह शक्ति न थो जिससे वह 
राजा का किसी काये के लिये विशेष रूप से बाध्य कर 
सकती । विचित्रता ते यह है कि प्रशियन शासन-पद्धति में 
जे नियम-धाराएं थों, प्रजा के निःशक्त होने से राज्य उन पर 
भी काये नहों करता था तथा बहुत सी बातों में स्वेच्छाचारी 
था। दृष्टांत के तार पर शासन-पद्धति के अनुसार जनता की 
शिक्षा में राजा का हाथ नहीं दो सकता था, परंतु चिर- 
काल से इस विषय में जनता ने कुछ भी ध्यान न दिया तथा 
इस्र विषय में कोई नियम तक न बनाया । परिणाम यह 
हुआ कि प्रशिया में राजा की आज्ञा के बिना एक भी जातीय 
विद्यालय नहीं खोला जा सकता था। यद्यपि खुल्ले मैदान 
बहुत से निःशस्त्र मनुष्य एकंत्र हे! सकते थे, .परंतु प्रत्येक 
समिति के लिये जनता का पुलिस को सूचना देनी पड़ती थी। 
सवसे अधिक आश्चये की बात ते यह थी कि पुलिस प्रत्येक 
प्रकार की समिति में कारंबाई सुनने के लिये जा सकती थो 
ओऔ,रर जिस समिति का चाहे, बर्खास्त भो कर सकती थी । 
इसमें संदेह नहीं हे कि स्थानीय स्वराज्य ( [,008) $80॥- 
0०४९४४77676 ) तथा न्यायाह्ञयों के कारण कुछ खतंत्रता 
बढ़ गई थो, परंतु वास्तव में जनता फी वेयक्तिक तथा राज- 
नीतिक स्वत त्रता बहुत कुछ प्रतिबद्ध सी ही थी। प्रशियन 
शासन-पद्धति की नियम-घाराओ्रों के अनुसार जातीय सभा 


( ८ ) 
तथा राजा द्वारा नियम शीघ्र ही बनाए जा सकते थे । 
किसी प्रस्ताव के राज्यनियम बनने के लिये वहाँ दो बार 
सम्मतियाँ ली जाती थीं जिनका पारस्परिक अंतर २१ 
दिन का होता था । 
प्रशियन राष्ट्र का श्रधिपति राजा ही समझा जाता था, 
यद्यपि शासन-पद्धति के अनुसार उसकी शक्ति बहुत कुछ परि- 
मित थो । राजा का उत्तराधिकारी उसी 
के वंश का कोई पुरुष होता था । 
प्रशिया में स््री राज्य पर नहीं बेठ सकती थो । राज्यनियम 
के बनने के लिये जातीय सभा की स्वीकृति आवश्यक थी 
ग्रेर राजा के हस्ताक्षर भी होने आवश्यक थे। राज्याधि- 
कारियां को नियत करना प्रशिया के राजा के हाथ में था। 
राजा ही वहाँ भिन्न भिन्न व्यक्तियां को मानसूचक डपाधियाँ 
दिया करता था | 
प्रशिया की शास्न-पद्धति के प्रनुसार राजा के प्रत्येक 
काये पर किसी न किसी मंत्रो के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
था। मंत्री ही पर राजा के कार्यों का 
उत्तरदायित्व था। पर तु यहाँ पर इस 
बात का ध्यान रखना चाहिए कि मंत्रियों का डपरिलिखित 
उत्तरदायित्व राजा के ही प्रति था, न कि प्रजा के प्रति | प्रशि- 
यन मंत्रियों तथा उनके प्रतिनिधियों को राज्य की देनें सभाओं 
में बोलने की पूरो स्वतंत्रता थी । मंत्री लोगां के प्रति सभाओं 


राजा 


मंत्रिसभा 
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की विरुद्ध सम्मति भी हो जाय, तो भी वे लोग अपना पद 
त्याग नहीं करते थे । यह इसी लिये कि मंत्री लोग राजा के 
कमेचारी होते थे, न कि प्रजा के। देशद्रोह, घूस तथा 
शासन-पद्धति के अतिक्रमण संबंधी कुछ द्वाष यदि सभा 
में मंत्रियों पर लगाए जाते ते उनका दंड मिल सकता था। 
परंतु दंड क्या दिया जाय, यह शासन-पद्धति की नियमधाराओंं 
में नहीं लिखा हुआ था। इन सब स्वतंत्रताओं के होते हुए 
भो आय-व्यय समिति द्वारा प्रशियन मंत्रियां पर पर्याप्त बाधा 
लगी हुई थो ।  श्राय-व्यय समिति के सभ्य न्यायाधीशों 
क सदृश मंत्रियों के शासन की सीमा से बाहर थे। इस 
समिति का काये राजकीय भिन्न भिन्न विभागों के आय-व्यय 
का निरीक्षण करना था तथा उसकी सूचना जातीय सभा को 
देना था । इस दशा में जातीय सभा यदि किसी विभाग 
का अधिक धन देना न मंजूर करे, तो इस विषय में मंत्री का 
दबना पड़ता था और यह मंत्रियों पर पर्याप्त बाधा थी | 

प्रशियन मंत्रिसभा के प्रधान मंत्री का अपने साथियों 
पर एक भी अधिकार नहीं प्राप्त था और न वह श्रपने विचारों 
पर दूसरे मंत्रियों का चलने क॑ लिये बाध्य कर सकता था । 
प्रशियन मंत्रिसभा का अगरेजी मंत्रिसभा से कुछ भी साहश्य 
नहीं था! जिस समय देश पर विपत्ति पड़ी हो श्रौर प्रति- 
निधि सभा की बेठक न हो, उस समय मंत्रिसभा श्रस्थिर 
रूप से नवीन नियम बना सकती थी तथा देश में उन्हें 


( १ ) 


प्रचलित कर सकती थी। परंतु प्रतिनिधि सभा की बैठक 
के आरंभ होते हो मंत्रिसभा का यह कतंठ्य था कि वह उन 
नियर्मो का पास करवाकर स्थिर बना ज्े। सामयिक्र प्रश्नों 
पर विचार करने के लिये इसका साप्ताहिक अ्रधिवेशन होना 
अत्यंत आवश्यक था। मंत्रिखभा में बहुसम्मति से पास हुई 
किसी बात पर मंत्रियां का चलना श्रावश्यक नहीं था । इस 
प्रकार के कार्य से केवल एक ही लाभ होता था। वह यह कि 
राजा का यह सूचना मिल जाती थी कि अमुक अमुक बातों 
पर मंत्रियों की बहुसंख्या की क्या सम्मति है। भ्रशिया में 
मंत्रा लोग एक दूसरे के भ्रधीन नहीं थे । वे अपनी हो सम्मति 
पर सदा काम किया करते श्रे। यह्द पहले ही लिखा जा 
चुका हे कि प्रशियन मंत्री एकमात्र राजा क॑ ही प्रति उत्तरदायी 
था। राजा जिस मंत्रो से असंतुष्ट दाता, उसे प्रथक्‌ कर देता 
था। राजा मंत्रियों का उनकी शासन की शक्ति के कारण 
चुनता था, न कि विचार की शक्ति क॑ कारण । प्रशियन मंत्रो 
लोग अपने पैरों पर आप खड़े रहते थे । उन्हें किसी दूसर 
क॑ अपराध के कारण स्वय गिरना नहों पड़ता था | 

प्राचीन प्रशियन शासन-पद्धति की आय-ब्यय समिति तथा 
आर्थिक समिति का काये ध्यान देने योग्य है, अतः अब उसी 
पर कुछ लिखा जायगा | 

आय-व्यय समिति के सभ्यों का न्यायाधीशों के सदृश 
ही अधिकार प्राप्त था, यह हम अभी लिख चुके हैं | राष्ट्रीय 


( हीरे ) 

मंत्रिसभा की सम्मति के शअ्रनुसार राजा आय-व्यय समिति के 
प्रधान का चुन लिया करता था। प्रधान जिन जिन व्यक्तियों 
को निदंश करता था, उन्हीं व्यक्तियों को 
राजा आय-व्यय समिति के सभ्य के तर 
पर चुन लिया करता था। यह समिति 
सीधे तार पर राजा के प्रति ही जिम्मेबार थी | मंत्रिसभा से 
इसका उत्तरदायित्व संबंधो कुछ भी संबंध न समभूना चाहिए । 
यह समिति ही राज्य के संपूर्ण विभागों क॑ आय-ञ्यय की पड़- 
ताल किया करती थो तथा संपूर्ण कार्यो' की सूचना प्रतिनिधि- 
सभा में भेज दिया करती थी । यह ते हुआ आय-व्यय समिति 
का काये; अरब हम आर्थिक समिति के काये पर भी एक दे। 
शब्द लिख देना आवश्यक समभते हैं । धन संबंधी भिन्न भिन्न 
राज्यनियमें। का जाति की आधथिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता 
है, इसका देखना इस समिति का काये था । आरधिक मामलों 
मं प्रशिया का साम्राज्य की राष्ट्र सभा में किस ओर अपनी 
सम्मति देनी चाहिए, इसका निणेय भी यही किया करती थी । 
राजा के पास आशिक प्रस्ताव भेजने से पूबे वे इस समिति के 
पास भेजे जाते थे। इस समिति का काये एकमात्र सलाह 
देना ही कहा जा सकता है। इसके बहुत से सभ्य पाँच 
वष के लिये राजा द्वारा नियत किए जाते थे और ४५ सभ्य 
देश की भिन्न भिन्न व्यापारिक श्रोर व्यावसायिक समितियों 
द्वारा चुने हुए आते थे । 


श्राय-व्यय समि 
ऐ ०. 
तथा आधिक समिति 


( हर ) 


जातीय सभा तथा राजा मिल्ककर प्रशिया में राज्यनियम 
बना सकते थे, यह पूवे ही लिखा जा चुका दै। जातीय 
सभा लाडे सभा तथा प्रतिनिधि सभा 
का मिल्लाकर कहा «जाता था। प्राय: 
ये दोनें सभाएँ अपने अधिवेशन प्रथक्‌ प्थक्‌ ही किया करती 
थीं। परंतु यदि कोइ आवश्यक काये आ पड़ता था तो ये 
दे।नों सभाए जाति सभा के रूप में परस्पर मिलकर अपने 
अधिवेशन कर लेती थीं । बषे में जातीय सभा का एक बार 
बेठना आवश्यक था। राजा जब चाहे तब जातीय सभा को 
दूसरी बार चुनाव के लिये प्रेरित कर सकता था । 
जातीय सभा की नियामक शक्ति अति विस्तृत थी । कोई 
नियम राज्यनियम नहीं हो सकता था जब तक कि जातीय 
सभा की स्वीकृति न होती | वाषिक आय-व्यय, कर, जातीय 
ऋण आदि के विषय में इसकी स्वोकृति अत्यंत आ्रावश्यक थी | 
जातीय सभा अपनी ओर से भी प्रस्ताव पेश कर सकती थी, 
परंतु प्राय: मंत्रो लोग ही ऐसा करते थे । 
शासन पर जातीय सभा का प्रभाव बहुत ही न्यून था । 
जातीय सभा शासकों के काये के निरीक्षण के लिये अपनी 
“निरीक्षक खमिति' बैठा सकती थो | परंतु साथ ही राज्य 
अपने शासकों का यहाँ तक रोक सकता था कि वे निरीक्षक 
समिति का किसी बात की भी सूचना न दें। मंत्रियों का कथन 
था कि जातीय सभा की श्रन्य समितियों के सदहश निरीक्षक 


जातीय सभा 


( र्च॑४ ) 


समिति का भी उनसे कोई संबंध न होना चाहिए। सारांश 
यह कि भिन्न भिन्न विभागों के शासन पर जातीय सभा भ्रपनी 
सम्मति प्रकट कर सकती थो, जिसका वास्तविक प्रभाव 
कुछ भो नहीं कहा जा सकता। जातीय सभा की दोनों ही 
सभाएँ अपने अपने प्रधान को अपने झाप चुनती थीं । जन 
राष्ट्लंघटन की जातीय सभा के सदृश ही इसकी बहुत सी बाते' 
थी | उसी क॑ सहृश इसको भो समझना चाहिए | 

प्रशियन प्रतिनिधि सभा में सभ्यों की संख्या लगभग ४३३ 
थी। संपूर्ण प्रशिया अनेक जिलों में विभक्त था, जिनमें से प्रत्येक 
जिले में प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने- 
वालों की संख्या नियत था। ३० वषे 
की उमर से अधिक उमरवाला व्यक्ति ही प्रतिनिधि के तार पर 
चुना जा सकता था। चुननेवालों के अपनी अपनी संपत्ति 
फे अनुसार तीन विभाग थे। जो व्यक्ति संपू्ो कर का 
, ह भाग देते थे, वे प्रथम श्रेणी में गिने जाते थे | जा व्यक्ति 
अवशिष्ट ३ भाग कर में देते परे, वे द्वितीय श्रेणी में गिने 
जाते थे । इसी प्रकार जे! बचा हुआ तिहाई भाग कर में देते 
थे, वे तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कट्ठे जाते थे । प्रत्येक श्रेणी 
कुल खभ्यों का 3 खर्य चुनती थो। इस प्रकार श्रेणियों 
द्वारा चुने हुए व्यक्तियों का राज्य की ओर से यह अधिकार 
प्राप्त था कि वे प्रधनिधि सभा के सभ्यों का चुनाव करें । जब 
किसी सभ्य का प्रतिनिधि सभा में स्थान रिक्त हो त्ञाता था 


प्रतिनिधि सभा 


( रुश१ ) 


तब प्रतिनिधि सभा उसके स्थान पर किसी व्यक्ति को स्वयं 
नहीं चुनती थी, अपितु उन चुननेवाल्लों को द्वो सूचना भेज 
देती थी। वे ही चुनकर प्रतिनिधि खभा में सभ्य का भेजते 
थे। यह्द चुनने का नवीन नियम १८४ में प्रशिया में आरंभ 
किया गया था । इस रीति से संपत्तिवालों को विशेष अधि- 
कार प्राप्त थे; परंतु निधनों तथा दरिद्रों के अधिकार भी 
छीने नहीं गए थे । 


चाौथा परिच्छेद 
जम नी 
( गत परिच्छेद से आगे ) 
खसर्वाचीन शासन-पद्ध ति 
पिछले परिच्छेद में हम जमेनी , की प्राचीन शासन-पद्धति 
का वन कर चुके हैं। साथ ही हमने यह भी बताया 
है कि उस शाखन-पद्धति में जन सम्राट्‌ू का क्‍या स्थान 
था। जमेन सम्राट_, प्रशिया का राजा होने के कारण ओर 
मद्दामंत्रो को अपने काबू में कर लेने के कारण जमेनी का सर्वे- 
सर्वा ही हो गया था | 
वित्षियम द्वितीय, जे जमेनी का आखिरी सम्राट था, 
बड़ा बुद्धिमान, चतुर तथा परिश्रमी था। उसकी उमंगे नेपो- 
लियन तथा सिकंदर फे सदहश थीं। उसने बिस्माक से शक्ति 
लेकर अपने हाथ में की श्रौर जमेन साम्राज्य की वृद्धि में दत्त- 
चित्त हुआ !। राजनीतिक शक्ति के सहारे उसने जमेनी की 
नौशक्ति तथा स्थलशक्ति बढ़ाई । विद्या, विज्ञान तथा व्यापार 
व्यवसाय की उन्नति में भी उसने विशेष ध्यान दिया । 
विल्तियम कैसर की “शक्तिवृद्धि से फ्रांस भयभीत था। 
छिपे छिपे उसने इंग्लैंड से मित्रता की। रूस के जार को 


( र्चु७ , 

भी उस्नने जमेनी के विरुद्ध उत्तेजित किया। द्वेषाग्नि शने: 
शने; बढ़ती गई । 

इधर जमेनी में समष्टिवादी दक्षवाक्षे राजकीय सुधार की 
आवाज उठा रहे थे । वे जनता के प्रति उत्तरदायी मंत्रिसभा 
स्थापित करना चाहते थे और प्रशिया को प्रतिनिधि चुनने की 
विधि श्रैर रीशटेग के सभ्यें में हेर फेर करने की आवाज उठा 
रहे थे। विलियम कैसर ने इस आंवाज को शांत करने के 
लिये भ्रच्छा अवसर पाया । खन्‌ १८१४ के भ्रगस्त में उसने 
युद्ध आरम्भ कर दिया। कुछ काल के लिये जनता का 
आंदेज्न बंद हो गया !। जब तक जमेनी विजय प्राप्त करता 
रहा, तब तक ते सब जमेन जी जान से लड़ाई में लगे रहे; किंतु 
जब अंत में भाग्य का पलड़ा जमेनी के विरुद्ध कुकने लगा, तच 
जमेनां काः धीरज जाता रहा । खाने पीने तक के लिये जमेन 
मुहताज हो रहे थे । ऐसी अवस्था सें जनता ने फिर राज- 
नीतिक आंदेज्लन खड़ा किया । पहले ते। अधिकारियों ने इसे 
सख्ती से दबाने का प्रयज्ञन किया । किंतु इसका कुछ नतीजा 
नहों निकला । आखिर का सरकार ने घोषणा की कि जमेंनी 
का कुछ सुधार दिए जायेंगे, परंतु बे लड़ाई क॑ खतम होने कं 
पहले काये में नहीं लाए जायंगे। 

इसी बीच कुछ ऐसी मार्क की घटनाएं हुई" जिनसे जर्मन 
जनता और भी उत्तेजित हो उठी श्रौर स्थिति सरकार के काबू से 
बाहर हो गई | पहली घटना ते मार्च १€१७ की रूस की क्रांति 


पर८--.- ५० 


( ८ ) 
थी भ्रौर दूसरी जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई में भ्रमेरिका का पदा श॒ 
रूस की क्रांति ने जमेनी की जनता का इस बांत के लिये उत्सा- 
हित किया कि जिस प्रकार रूस ने जार को रूस की गद्दी से 
उतार दिया, उसी प्रकार जमंन जनता भी केसर को राज्य-पद 
से विहीन कर सकेगी ! यहाँ तक कि एक समष्टिवादी दत्ष- 
वाला सभ्य रीशटेग के प्लेटफाम पर चढ़कर यह घोषणा करने 
लगा कि जम॑नी में प्रजातंत्र राज्य श्रवश्यमेव होगा । रीशटेग 
में बड़े जारों के व्याख्यान द्वोने लगे, जे खब प्रचलित जमेन 
शासनपद्धति के विरुद्ध थे। सरकार फे पास सिवा रीश- 
टेग को बरखास्त करने के और कोई चारा नहों बचा । 
इसी प्रकार भ्रमेरिका के युद्ध में सम्मिलित होने क॑ बाद 
जमेन जनता का विजय का रहा सहा विश्वास जाता रहा; श्रोर 
यदि कुछ विजय की भी आशा करते, तब भी यह तो स्पष्ट ही 
था कि लड़ाई का शीघ्र अंत नहीं होगा । सरकार भ्ूठी भूठी 
जीत की खबरें देती रही, परंतु इससे भी लोगों का घेये॑ नहीं 
बैँधा श्रौर उनकी उत्तेजना बढ़ती गई । श्र वे श्रपनी गिरी 
ईं दशा फे लिये विज्षियम केसर और सरकार को दोष देने 
लगे श्रार यह चाहने क्गे कि शीघ्र ही इसका श्रेत हो और 
जमेनी में प्रजातंत्र राज्य स्थापित हो । 
कुछ दिनों तक ते जमेन सरकार ने लोगों को अलावे में 
रखा, किंतु अंत में जगह जगह जमेन सेना परास्त होने 
लगी श्रौर जमंनी के छक्‍के छूट गए। सरकार ने एक दम 


( ४८र्द ) 


संधि की प्राथेना करते हुए अमेरिका के प्रधान महाशय विल्सतन 
के पास तार पर तार भेजे । इधर समधष्टिवादियों की माँग 
भी एक के बाद एक मंजूर की। महाशय विल्सन ने इस 
प्राथना का जे। जवाब भेजा, उसका शभ्राशय यही था कि जब 
तक जमेनी अपनी शासन-पद्धति बिलकुल बदल न देगा, तब 
तक उसकी कोई सुनाई नहीं होगी । इस जवाब ने साम्राज्य- 
प्रेमियों की रही सह्दी आशा तोड़ दी और जगह जगह से 
सम्राट्‌ के! गद्दो से उतार देने और पूर्ण रीति से प्रजा का प्रति- 
निधिसत्तात्मक राज्य स्थापित करने की आवाज उठने क्ञगी | 

यह दशा देख सम्राट गद्दी छेड़कर भाग गया और महा- 
मंत्री के हाथ में सारा भार सॉप गया। महामंत्री ने 
र नवंबर सन्‌ १८१८ को सम्राट के पदत्याग की घोषणा 
कर दी। सखयं अपना अधिकार उसने खमष्टिवादियों के 
नेता एबट को सौंप दिया। सम्राट दालेंड भाग गया; और 
यही उमस्रके लड़कों ने भी किया | साम्राज्य के अन्य राजाओं 
ने भी अपना अपना अधिकार बिना किसी अड़चन के प्रजा 
को सॉंप दिया । 

. शाखन की बागडोर पाते ह्वी एबट ने शीघ्र ही छः समभ्यो 
की एक सभा स्थापित की और घोषणा की कि शीघ्र ही संपूर्ण 
जमेन राष्ट्र की एक प्रतिनिधि सभा बुल्लाई जायगी जो नवीन 
जमेन शासनप्रणाली का निर्माण करेगी । यह छः सभ्यों 
की सभा काम-चलाऊ सरकार कहलाई । 


( १०० ) 


एबटे की घेषणा के अनुसार जनवरी सन्‌ १७१८ में 
शासनप्रणाली निर्माण करने के लिये जमेनी की प्रतिनिधि सभा 
की बैठक हुईं। इस सभा में कुल्तन ४२३ सभ्य चुने गए थे 
जिनमें ३<८ स्तियाँ थीं। सभ्यों को चुनने में प्रत्येक बालिग ख्री- 
पुरुष का मत देने का अ्रधिकार था। श्रगल्ले ही महीने में 
विश्आमर में, इस सभा ने शासनप्रणाज्ञो बनने का काये आरंभ 
किया । ३१ जुलाई सन १८१८ को यह काये पूरा हो! गया, 
ओर ११ दिन बाद ही नवीन शासन-प्रणाली काये रूप में 
परिणत दो गईं । प्रतिनिधि सभा से पास होने के बाद यह 
जनता की गाय क॑ लिये उसके समक्ष नहीं रखी गई | 

इस नवीन जमेन शासनप्रणाली ने जमेनी में राष्ट्रसंघट- 
नात्मक शासनपद्धति ही स्थापित की । हम पिछले परिच्छेद में 
देख चुके हैं कि सन्‌ १८१८ के पूर्व जमेन 
साम्राज्य भी राष्ट्रसंघटनात्मक राज्य 
कहलाता था; किंतु वास्तव में इस राष्ट्रसंघटन में सच्चे राष्ट्र- 
संघटन का वह्द सबसे प्रथम गुण नहीं था जिसके बिना 
हम किसी राज्य को ठीक तरद् से राष्ट्संघटनात्मक नहीं 
कह खकते । वह यह कि जमन राष्ट्रसंघटन में जो जे। 
राज्य शामिल थ्रे, वे बराबर बराबर नहों थे श्रौर न उनको 
बराबर भ्रधिकार ही मिले थे। प्रशिया सबसे बड़ा था 
प्रोर इंस कारण डसको विशेष अधिकार भी प्राप्त थे | 
नवीन जमेन शासनपद्धति के निर्माणकर्ताओं ने जमेनी को 


नवीन जमेन राष्ट्रसंघटन 
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सच्चा राष्ट्संघटनात्मक राज्य बनाने का प्रयत्न किया और 
उन्देंने प्रशिया का ६-७ छोटे छोटे राष्ट्रों में विभक्त करने का 
इरादा किया । किंतु जनता का यह पसन्द न था। लोग 
प्रशिया का विभक्त करने को तेयार नहीं थे । फल यह हुआ 
कि प्रशिया का राष्ट्र तो जेसा का तैसा रहा, किंतु जमेन राष्ट्र- 
संघटन में उसका अधिकार पहले जेसा भ्रपरिमित नहीं रह 
सका । उसके बहुत से अधिकार कम कर दिए गए। अब 
नवीन राष्ट्रलभा ( रीशख्रेत ) पर उसका इतना कब्जा नहीं दे 
जितना कि पुरानी बुंदेखेत पर था | 

यद्यपि ऊपर से देखने में नवीन राज्य राष्ट्रसंघटना- 
त्मक है, तथापि वास्तव में हम उसे राष्ट्रसंघटनात्मक नहीं 
कह सकते | प्राचीन शासनपद्धति में 
शासन का मुख्य अधिकार भिन्न भिन्न 
राज्यों के हाथ में था और केंद्रोय सर- 
कार क॑ हाथ में बहुत कम अधिकार थे । यदि केंद्रोय सर- 
कार बहुत बल्लशाली मालूम होती थी, तो इसका कारण यही 
था कि लोग सम्राट्‌ के अधीन केंद्रीय सरकार और प्रशिया के 
राजा के नीचे प्रशियन सरकार में कुछ भेद नहीं समभतते थे; 
क्योंकि, जेसा हम घता ही चुके हैं, प्रशिया का राजा और 
जमेन खम्राट एक ही व्यक्ति था और साम्राज्य में प्रशिया बहुत 
ही बड़ा था। किंतु इस नवीन शासनप्रणात्ली फे अनुसार अब 
शासनाधिकार भिन्न भिन्न राष्ट्रों से खिसककर कंद्रोय सर- 


भिन्न भिन्न राष्ट्रों का 


राष्ट्संघटन से संबंध 
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करार के हाथ में भ्रा गया है। श्रव भिन्न भिन्न राष्ट्र संपूरो 
_र्मेन जनता की ही इच्छा पर राज्य करते हैं और केवल उन्हीं 
ते संबंध रखनेवाले विषय बहुत थोड़े हैं। कई लोग ते 
ह प्रश्न भी करते हैं कि नवीन जमेन-शासनप्रणाली की 
"श्संघटनात्मक कहना ठीक दे शअ्रथवा नहीं ? यह ते सत्य 
) कि यदि केंद्रीय सरकार वीमर-शासनपद्धति द्वारा प्रदत्त 
ग्रे अधिकार जमाने लगे ते भिन्न भिन्न राष्ट्रों के भ्रधिकार में 
ःछ भी नहीं बच रहेगा । उस अवस्था में भिन्न भिन्न राष्ट्र 
क बड़े राष्ट्र के भिन्न भिन्न प्रांत के ही सरश हो जायेंगे, जिन्हें 
'वल्ल अपनी केंद्रीय सरकार की ग्राज्ञा ही मानने का अधि- 
४_र बच रहेगा। 
नई शासनप्रणाली के अंगों का वर्णन करने के पहले हम 
दर बताना चाहते हैं कि नवीन शासनप्रणाली किस तरह 
बदली जा सकती है। पहले ते जमेन 
ः नह शासनअणाली उरलिमेंट की देनें सभाएँ अपने अपने 
कि कम | वोटों से कोई अदल बदल कर सकती 
ु हैं। कितु यदि प्रतिनिधि सभा के किसी 
स्ताव पर राष्ट्रलभा सहमत नहों होती, ते वह प्रस्ताव दो 
फ्ते बाद राज्यनियम बन जाता है, बशर्ते कि राष्ट्र सभा 
नसम्मति के लिये उस प्रस्ताव का राकना न चाहे | 
|गर जनस्म्मति के लिये वह प्रस्ताव रोक लिया जाता है और 
दि उसे जनता पास कर दे तो वह राज्यनियम हे जाता है, 
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अन्यथा नहीं। दूखरे, जनता का खय॑ भी शासनपद्धति के 
बदलने का प्रस्ताव करने का अधिकार है। इस प्रस्ताव का 
निणेय जनता ही करती है। परंतु यहाँ यह ध्यान रखना 
चाहिए कि जहाँ शासनपद्धति बदलने के लिये जनसम्मति लो 
जाती है, वहाँ जितने कुल्न रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनकी ही बहुसंख्या 
होनी चाद्धिए, न कि उनकी जितने कि वास्तव में वोट देते हैं | 

जमेन शासनपद्धति की सर्वप्रथम यही घोषणा है कि 
जमेन राष्ट्रसंघटन प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है श्रौर 
उसके सार राजनीतिक अधिकार जनता से ही प्राप्त हैं। राष्ट्र- 
संघटन के प्रत्येक राष्ट्र का भी प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य होना आवश्यक है। इनको प्रजा के प्रति उत्तरदायी 
मंत्रिसभा रखनी होगी और अपनी व्यवस्थापिका सभा के ग्रति- 
निधि चुनने के लिये सब बाल्िग स्त्री-पुरुषों को प्रत्यक्ष, किंतु 
गुप्त रीति से, मत देने का अधिकार द्वोगा। प्रतिनिधि चुनने में 
जनसंख्या का कुछ खास अनुपात रखना भी श्रावश्यक 
होगा । उपयुक्त हद के अंदर प्रत्येक राष्ट्र को अधिकार है कि 
उचद्द चाहे जेसी अपनी शासनपद्धति निर्माण करे | 

हम ऊपर कद्ट आए हैं कि केंद्रोय सरकार के पास ही 
शासन के मुख्य अधिकार हैं। किंतु यह किस प्रकार है ? शासन- 
पद्धवि के अनुसार कुछ निर्दिष्ट शक्ति 
केंद्रीय सरकार को प्राप्त है और विशिष्ट 
शक्ति राष्ट्र का प्राप्त है । किंतु अन्य राष्ट्संघटनात्मक राज्यों के 


शक्तिसंविभाग 
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मुकाबले जम॑नी का शक्तिसंविभाग कुछ भिन्न है । अमेरिका में 
केंद्रोय सरकार का कुछ शक्ति प्राप्त है प्लोर इसक अंतर्गत 
जितने विषय हें, वे सब करीब करीब एक से ही माद्दात्म्य के हें । 
किंतु जमनी में ये विषय कई प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के 
विषय वे हैं जिनमें केंद्रीय सरकार को पूणे प्रधिकार है प्रोर 
उनमें राष्ट्रीय सरकारों का बिल्लकुल्ल हस्तक्षेप नहीं है। 
द्वितीय श्रेणी में वे विषय आते हैं जिनमें जब तक केंद्रीय सरकार 
कुछ हस्तक्षेप न करे, तब तक राष्ट्रोय सरकार को उन पर पृणे 
अधिकार है। कुछ ऐसे विषय भी हैं जिनमें किसी विशेष अ्रवस्था 
में केंद्रीय सरकार की राष्ट्रीय सरकार के मामलों में हस्तक्षेप 
करने का अधिकार है; अथांत्‌ ऐसे विषय बहुधा राष्ट्रोय सर- 
कार के ही अधिकार में हैं; किंतु विशेष अवस्था प्राप्त होने पर 
उन्हें केंद्रोय सरकार श्रपने हाथ में ले लेती है। इनके अति- 
रिक्त केंद्रीय सरकार को राष्ट्रीय सरकारों के लिये मूल सिद्धांत 
स्थापित करने का भी अधिकार है। इनके ऊपर राष्ट्रोय 
सरकार भ्रपनी श्रपनी इच्छा के अनुसार चल सकती है । 
ग्रत में केंद्रीय सरकार पर शासनपद्धति द्वारा कर लगाने के 
सहश महत्वपूणें विषय में कोई विशेष रुकावट नहीं हे। 
जो कुछ रुकावट है भी, वह यही है कि ख्चे करते वक्त 
केंद्रीय सरकार का उस खास राष्ट्र की श्रावश्यकताओं की ओर 
ध्यान देना चाहिए जिसका रुपया वह खचे करती हैे। 
जिन विषयों में केंद्रीय सरकार ( जन रीश ) को ही पूर्ण 


( १०५ ) 


रीति से देखना पड़ता है, वे ये हैं --विदेश संबंधी, उपनिवेशसंबंधो, 
रक्षा, सिक्का चलाना, पोस्ट श्राफिस, तार, टेज्ीफोन, नागरिक 
तथा विदेशोीय निवासी ( 00%50॥8॥] का १०ण्ां०06०4), 
अ्रपराधियों का देशनिकाला देना, जर्मन निवासियों का 
बाहर जाना और बाहरवालों का जम॑नी में आ्राना ( #8- 
78007 870 उशाशांह।७॥07 ) और बेचने के सामान पर 
कर लगाना ( !७४्ी' )। इनके अतिरिक्त जिन विषयों में कंद्रीय 
सरकार हस्तक्षेप कर सकती है, वे बहुत हैँ । इनमें सामाजिक 
भलाई और जातीय रक्षा संबंधी विषयों में एकता बनाए 
रखना मुख्य है । जिन विषयों में केंद्रीय सरकार को मूल 
सिद्धांत स्थापित करने पड़ते हैं, उनमें कर-संबंधो मुख्य है । 
अत: यह स्पष्ट है कि यदि केंद्रीय सरकार रक्तो रत्तो अपनी 
शक्ति काम में लाने लगे ते राष्ट्रीय सरकारों के पास बहुत 
ही कम शक्ति बच रहेगी । 

किसी राष्ट्रसंघटनात्मक शासनपद्धति में जब भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों और केंद्रीय सरकार के बीच शक्तिसंविभाग द्वोता हे, 
तब यह स्वाभाविक ही है कि एक ऐसी संस्था की भी स्थापना 
की जाय जो इस बात का निणेय कर सके कि कंद्रीय सरकार 
और राष्ट्रीय सरकार अपनी अ्रपनी हद से बाहर ते नहीं गई । 
कभी कभी देनों सरकारों में इस विषय पर भूगड़ा भी हो 
जाता है । ' इस झगड़े का दूर करने के लिये अमेरिका में ते। 
वहाँ का सबसे बड़ा न्‍्यायात्ञय ही भश्रधिकारी है, किंतु जमेनी 
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में वहाँ के सबसे बड़े न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं 
है। वहाँ इस प्रश्न के हल करने के लिये एक विशेष न्याया- 
लय है। इसमें प्रतिनिधि सभा तथा बड़े न्यायालय के ही 
सदस्य और न्यायाधोश बेठते हैं। इस विशेष न्यायातज्ञय का 
भ्रध्यक्ष प्रधान द्वारा नियुक्त किया जाता है । 
नवीन शासनप्रणाली के अनुसार जमेनी में एक कार्यकारिणी 
सभा, एक व्यवस्थापिका सभा श्रार एक सदर न्यायालय 
( 8079०7॥6 ()/०घा% ) स्थापित हुआ है । 
राज्य का मुख्य अधिकार प्रधान को मिल्ना 
है | प्रधान को चुनने के लिये प्रत्येक स्त्रो पुरुष को प्रत्यक्ष मत 
देने का अधिकार है। प्रधान की शभ्रवधि सात वर्ष की होती 
है, किंतु वह पुनः भी चुना जा सकता है। जमेन शासनपद्धति 
के अनुसार यहाँ फोई उपप्रधान नहीं चुना जाता । जब कभी 
प्रधान की जगह खाली हो जाती है, तब उसका काये कानून के 
मुताबिक चलता रहता द्वै। तुरंत ही नया प्रधान चुना जाता 
है श्रेर वह भी पूरे सात वर्ष के लिये प्रधान होता है । 
प्रधान के निवोचन की रीति भी ध्यान देने योग्य हे। 
लेकिन यह भी बता देना श्रावश्यक है कि शासनप्रणाली 
है द्वारा फाई विशेष रीति निदिष्ट नहीं की 
प्रधान चुनने की « सििय की 
गई है। शासनपद्धति ते सिर्फ यद्दो 
निर्देश करती है कि प्रधान सारी जमेन 
जनता द्वारा चुना जायगा। निवांचन की सारी रीति मुख्य 


प्रधान 


रीति 


( १०७ ) 


सरकार के राज्यनियम के अनुसार है। जैसा नियम आज- 
कल प्रचलित है, प्रधान के निर्वाचन के लिये बहुधा दो बार 
चुनाव होता है। यदि पहले चुनाव में ही किसी व्यक्ति का 
बहुत ज्यादा वोट मिल्ल जायें तो वह उसी निर्वाचन से 
प्रधान बन जाता है, परंतु जब उस्मेदवारों में किसी एक का 
विशेष बहुमत नहीं होता, तब १५ दिन बाद दुबारा चुनाव 
होता है । इसमें जिसे बहुमत प्राप्त हो, वही प्रधान का पद 
ग्रहण करता है। 

प्रधान भ्रपनी अवधि से पहले भी पदत्याग करने के लिये 
बाध्य किया जा सकता है। इसके दे तरीके हैं। पहला ते 
सदर-न्यायालय में मुकदमा ([)॥]0080)77070) चल्लाकर श,्रौर 
दूसरा प्रतिनिधि सभा श्रार जनता के प्रस्ताव के द्वारा । प्रधान 
का पदच्युत करने का जमेनी का यह दूसरा तरीका बिलकुल 
नवीन ही है। अमेरिका में गवर्नर का जनता के प्रस्ताव द्वारा पद- 
च्युत किया जा सकता है, परंतु प्रधान का नहीं । जर्मनी ही एक 
देश है जिसका प्रधान जनता के प्रस्ताव से पदच्युत भी हो सकता 
है । पहले ते प्रतिनिधि सभा ३ मत से प्रधान के पदच्युत करने 
का प्रस्ताव पास करती है। इसके उपरांत यह प्रस्ताव जन- 
सम्मति के लिये भेजा जाता है। जनसम्मति यदि पास कर 
देती है ते प्रधान का अपना पद छोड़ देना पड़ता है। परंतु 
यदि जनसम्मति ने प्रतिनिधि सभा का प्रस्ताव स्वीकार 
नहीं किया, तो प्रधान को पश्रपना पद नहीं छोड़ना पड़ता, 


( १०८ ) 


उल्लटे उसे उस तारीख से सात वष तक की नवीन अवधि मिल 
जाती है। साथ ही प्रतिनिधि सभा का भी नवीन सभ्य 
चुनवाने पड़ते हैं। यह एक विचित्र विधि है और इसमें 
प्रधान को मामूली सी बात पर पदच्युत होने का डर नहीं है । 

कागज पर तो प्रधान के लिये बहुत कुछ शक्तियाँ लिखी 
हुई हैं, परंतु वास्तव में मंत्रियों का उत्तरदायित्व उन शक्तियों का 
सारा सार निकाल लेता है। प्रधान की 
प्रत्येक आज्ञा पर महामंत्री या अन्य किसी 
मंत्री का हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इस हस्ताक्षर से मंत्री 
अपने सिर पर उस आज्ञा का उत्तरदायित्व ले लेता है और 
इसके लिये वह प्रधान के प्रति नहों किंतु प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी होता है। इसका फल्ल यह होता है कि प्रधान 
कोइ ऐसी श्राज्ञा नहों निकाल सकता जो प्रतिनिधि सभा के 
भश्रनुकूल न हो; क्योंकि यदि प्रतिनिधि सभा के श्रनुकूल नहीं 
है, तो उस पर कोई मंत्री हस्ताक्षर करने का तैयार नहीं 
होगा--उसकीे हस्ताक्षर कर देने पर उसे उत्तरदायी बनना 
पड़ेगा और प्रतिनिधि सभा के प्रतिकूल होने पर उसे अपना 
पद त्याग करना पड़ेगा। अतः यद्यपि प्रधान का राज्यनियम 
को काये में परिणत कराना, जनता में शांति स्थापित करना, 
जमन राष्ट्रसंघटन के विदेश संबंधी काये करना, संधि करना 
इत्यादि अधिकार प्राप्त हैं, तथापि इनमें प्रधान मनमानी नहीं 
कर सकता । लड़ाई छेड़ने ग्रौर शांति स्थापित करने में 


प्रधान की शक्ति 


( १० ) 


प्रधान का कोई अधिकार नहीों है। यह काम प्रतिनिधि सभा 
के मत से ही हो। सकता है । 

राज्यनियमो के बनने में प्रधान के हस्ताक्षर की आवश्य- 
कता नहीं होती । किंतु कोई नियम तभी राज्यनियम 
बनता है जब प्रधान उसकी प्रकाशित कर देता है। प्रधान 
का अधिकार है कि वह खर्य॑ प्रकाशित न करके किसी 
नियम का जनसम्मति के लिये भेज दे; और वह नियम 
तब तक राज्य-नियम नहीं बनता, जब तक जनता उसे पास न 
कर दे । किंतु यहाँ भी यह ध्यान रखना चाहिए कि इसमें 
भी प्रधान के पहले किसी उत्तरदायी मंत्रो के हस्ताक्षर 
लेना आवश्यक है। श्रत:ः यह स्पष्ट है कि प्रधान के हाथ में 
वास्तव में बहुत कम शक्ति है। किंतु बहुत कुछ संभावना है 
कि प्रधान की कुछ शक्ति बढ़ाई जाय ; 

महामंत्री प्रधान द्वारा नियत किया जाता है । शासन- 
पद्धति के अनुसार उसे सरकार की नीति का निणेय करना 
पड़ता है ओर इसके लिये उसे प्रति- 
निधि सभा के प्रति उत्तरदायो भी होना 
पड़ता है । वह अपने मातद्वत मंत्रोगण 
नियुक्त करता है। ये मंत्री और मद्दामंत्रो मिलकर मंत्रि- 
सभा बनाते हैं। इस मंत्रिसभा का एक साथ और प्रत्येक 
मंत्री को प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रतिनिधि सभा क बहुमत का आखरा 
रखना पढ़ता है । 


महामंत्री 


( 8700]]07' 
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मंत्रिसभा क॑ खभ्यां की संख्या शासनप्रणाली द्वारा निदिष्ट 
नहों है। इसका प्रधान द्वारा महामंत्री की राय से नि्शेय किया 
जाता है। श्राज-कल्ल जमेन मंत्रिसभा 
में १२ मंत्री हैं। इनमें चांसलर ( महा- 
मंत्रों ) श्रार वाइस चांसलतर शामिल हैं। चांसलर को छोड़ 
अन्य ११ मंत्रियों के ऊपर एक एक शासन विभाग का भार 
होता है। वे ग्यारह शासन विभाग इस प्रकार हैं--- 

विदेश विभाग, रक्षा विभाग, अथे विभाग, काश विभाग, 
न्याय विभाग, शतरीय ( 7।670०7 ) विभाग, डाक और तार 
विभाग, भोजन विभाग, मजदूर विभाग, उद्योग ( [70050 ) 
विभाग, श्रौर काल्ाापानी विभाग ([08॥8]00"8607) । मंत्रियों 
को प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रसभा दोनों में बेठने का अधि- 
कार है। वे बिल पेश कर सकते हैं और बहस भी 
कर सकते हैं । 

राष्ट्र सभा जमेन पालिमेंट की प्रथम सभा हे । प्राचोन राष्ट्र 
सभा क॑ खद्दश इसमें शक्ति नहीं है। इसके सभ्यों की नियुक्ति 
भी श्रब दूखरे ढंग से ही द्वोती है । प्रत्येक 
राष्ट्र भ्रपनी अपनी मंत्रिसभा में से एक 
न एक व्यक्ति राष्ट्र के प्रतिनिधि के तार 
पर भेजता है। प्रत्येक राष्ट्र उतने मंत्री भेज सकता है 
जितने “मत का उसको श्रधिकार है; श्रोर यह जनसंख्या 
पर निर्भर है । प्रति १० ,००००० निवासियों पीछे एक 


7 
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राष्ट्र सभा 
( दिशंटाहाका ) 


( १११ ) 


मत मिल्ञता है। किंतु हर एक राष्ट्र को कम से कम एक 
मत अवश्य मिल्लता है, चाहे उसकी जनसंख्या दस लाख से 
कम क्यों न हो; श्रौर कोई राष्ट्र कुछ सभयों के ई से ज्यादा 
क साथ नहीं भेज सकता, चाहे उसकी संख्या कितनी 
ज्यादा क्‍यों न हो। यह केवल प्रशिया की शक्ति परिमित 
करने के लिये उपाय है। प्रशिया के लिये केबल यदहदी एक 
रुकावट नहीं है। प्रशिया का जितने मत प्राप्त हैं, उनमें से 
केवल्न आधे ही उसकी मंत्रिस भा के मंत्रियों द्वारा गिने जायेंगे, 
बाकी शआाधे प्रशिया के प्रतां में बट जायेंगे । 
नवीन राष्ट्र सभा में प्राचीन राष्ट्र सभा के सारे दोष 
निकाल दिए गए हैं। इसकी बेठकं बहुधा जनता के लिये 
खुलो हुई द्वोती हैं। मत भी प्रत्येक सभ्य के ही इच्छानुखार 
जल्िया जाता हैे। किसी राष्ट्र को कमेटियाँ बनाने का 
विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हे । 
बहुधा अन्य देशों में राष्ट्र सभा का काये प्रतिनिधि सभा 
के बिलों का देहराने, सुधारने श्रौर रोकने का हुआ करता 
है | परंतु जमेन राष्ट्र सभा का मुख्य काये ते प्रथम ही बिल पेश 
करना है। मंत्रिसभा पहले अपने प्रस्ताव राष्ट्र सभा के पास 
भेजती है। फिर उसकी राय के साथ वह प्रस्ताव प्रतिनिधि 
सभा में जाता है। राष्ट्र सभा स्वयं कोई प्रस्ताव मंत्रिसभा का 
दे सकती है कि वह उसे प्रतिनिधि सभा के ख्रमज्ष रखदे | 
मंत्रिसभा श्रपनी राय के साथ उसे प्रतिनिधि खभा के सामने 


(११२ ) 


रख देती है । किंतु राष्ट्र सभा का राज्यनियम बनाने का श्रधि- 
कार नहों है। यह तो प्रतिनिधि सभा के ही अधिकार में है । 
राज्यनियम के लिये दोनों सभाभों की सम्मति आ्रावश्यक नहीं 
है। प्रतिनिधि सभा द्वारा पास हो जाने पर उसे राष्ट्र सभा 
की सम्मति के लिये भेजे जाने की जरूरत नहीं है। बहुधा 
वह प्रधान के पास भेज दिया जाता है श्रौर उसके प्रकाशित 
करने पर १४ दिन बाद वह काये में लाया जाता है। किंतु, 
इसी बीच , राष्ट्र सभा का यह अधिकार है कि वह मंत्रिसभा 
के पास श्रपनी असम्मति भेज दे । ऐसा करने पर'वह राज्य- 
नियम पुन: प्रतिनिधि सभा के पास भेज दिया जाता है। 
यदि दोनों सभाश्रों की सम्मति एक नहीं हुई ते प्रधान उसे 
जनसम्मति के लिये भेज सकता है! यदि नहीं भेजे ते 
वह नियम राज्यनियम नहों बनता, बशर्ते कि प्रतिनिधि सभा 
« बहुमत से राष्ट्र सभा के विरेध को मानने के लिये तैयार 
न हो। उस अवस्था में या ते प्रधान को उसे प्रकाशित करना 
पड़ता है या जनसम्मति के लिये भेजना ही पड़ता है । 

सन्‌ १€१८ फे पहले यह सभा पालिमेंट की श्रधिक 
शक्तिशाली सभा नहीं थो ; परंतु नवीन शासनप्रणाली का 
इसे हो अधिक शक्तिशाली बनाने का 
ध्येय रहा है। इसकी झ्रवधि चार साल 
की होती है। इसके सभ्य चुनने का 
प्रत्येक बालिग ख्री-पुरुष को अधिकार है। निर्वाचन बिलकुल 


प्रतिनिधि सभा 
(0९000809 2 
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सीधा तथा गुप्त रीति से होता है श्रार जनसंख्या के आधार 
पर होता है। यदि चुनाव की विधि पर कुछ लिख दिया 
जाय ते अनुचित न होगा | 

संपूर्ण जमेनी ३४ जिलों में विभक्त है। प्रत्येक जिला 
प्रति ६०,००० वोट देनेवालेों के पीछे एक सभ्य चुनता है। 
इसलिये प्रतिनिधि सभा के सभ्यों की काई खास संख्या 
निद्धिष्ट नहीं है और न यही निर्दिष्ट हे कि प्रत्येक जिले से 
कितने प्रतिनिधि आवेंगे । यह ते वोट देने के समय आने- 
वाले वोटरों की संख्या पर निभंर है। प्रत्येक राजनीतिक 
दल्ल भ्रपने दल के कुछ उस्मेदवारों की एक सूची बनाता है । 
यह सूची जिलों के उम्मेदवारों की द्वोती है। इस्र प्रकार की 
सब दलों की सूचियाँ मत देने के कार्डों पर छप जाती हैं और 
प्रत्येक मतदाता किसी खास पार्टी की पूरी सूची के लिये अपना 
सत देता है। अलग अल्लग उम्मेदवार पर मत नहीं दिया 
जाता । जब सब मत दे चुकते हैं, तब यह देखा जाता है कि 
कितने कितने आदमियें ने किस किस सूची पर मत दिए हैं । 
फिर उनमें से ६०,००० मतदाताओं के पीछे एक प्रतिनिधि 
उखस्र सूची में से निकाल लेते हैं। जेसे समश्िि-वादियों की 
सूची के लिये यदि १ ४१,००० मतदाताओं ने मत दिए हें, 
ते इस सूची में से पहले के ३ नाम प्रतिनिधि हो जायेंगे । 

किंतु जे वोट इख्नसें बचते हैं, उनका क्या होता है ? ये 
३५ जिले मिलाकर सात बड़े बड़े भागों में विभक्त हैं | प्रत्येक 


जाग," 


( ११४ ) 


भाग के बचे हुए बोट जोड़े जाते हैं। यदि जोड़ ६०,००० 
से ऊपर श्राता है, तो उनमें से प्रति ६०,००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लिया जाता है। जिस जिस दल की सूचियों 
पर ६०,००० से ऊपर मत श्रावेंगे, उस उस दल्ल के ही अनुपात 
से प्रतिनिधि लिए जायंगे। इन विभागों से बचनेवाले वोटों 
को एक में जोड़ते हें ओर उसी तरह फिर ६० ),००० पीछे एक 
प्रतिनिधि चुन लेते हैं। फिर भी यदि कुछ शेष बचता है ते 
३०,००० से अधिक होने पर उस दल को एक वोट और 
मिलता है। किंतु साथ ही यह ध्यान में रहे कि इस प्रकार 
जाड़ने पर किसी दल को उस्र संख्या से ज्यादा प्रतिनिधित्व 
नहीं दिया जायगा जितनी संख्या उसके ३५ जिलों से चुने 
हुए प्रतिनिधियों की होगी। इससे यह स्पष्ट होगा कि 
प्रत्येक दल को अपनी अ्रपनी ताकत के अनुसार प्रतिनिधित्व 
प्राप्त हे जाता है। इस विधि का एक गुण यह भी है कि 
लोग व्यक्तियों के लिये मत न देकर सिद्धांतों पर मत देते हैं । 

प्रतिनिधि सभा अ्रपने नियम आप बनाती है ओर अपना 
अध्यक्ष भी खयं ही चुनती हे। इस सभा के सभ्यों का 
वेतन राज्यनियम द्वारा निश्चित होता है। प्रतिनिधि सभा 
की कई छोटी छोटी कमेटियाँ होती हैं जिनमें प्रतिनिधि सभा 
के प्रयः सब दत्त श्रपनी श्रपनी प्रधानता से जगह पाते हैं । 
खब मुख्य मुख्य प्रस्ताव शलर बिल पहले इन कमेटियों में विचारे 
जाते हैं गैर इसके उपरांत रीशटेग तथा प्रतिनिधि सभा में उन 


( ११५ ) 


पर विचार होता है | बहुधा प्रतिनिधि सभा का मुख्य दल अलग 
से भी मुख्य मुख्य प्रस्तावों पर विचार कर लेता है और इनका 
निर्णय कमेटी और प्रतिनिधि सभा में भी पास हो जाता है । 

जमंनी में दे। प्रकार के न्यायालय हैं। एक ता वे जो 
साधारणत: न्याय करते हैं श्रौर दूसरे वे जो शासन संबंधी 
मामलों की देखभात्न करते हैं। साधा- 
रण न्यायालयों में सबसे बड़ा सदर 
न्यायात्नय ( 90]07070 (70प्7+ ) है | उसी के नीचे भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के राष्ट्रीय न्यायात्षय हैं। सदर न्यायालय के 
अतिरिक्त दूसरा केंद्रीय न्यायालय नहीं है । 

जमेन शासन-प्रणाल्षी की सबसे विचित्र बात यह है कि 
यहाँ राज्य के हाथ में राजनीतिक शासन के साथ साथ आशिक 
शासन भी है । जिस प्रकार राजनीतिक 
काये के लिये व्यवस्थापिका सभा है, उसी 
प्रकार आधिक शासन के लिये भी राष्ट्रसंघटन की एक 
आशिक समिति है। यह सत्य हे कि इस समिति की उतनी 
शक्ति नहीं है जितनी राजनीतिक पालिमेंट की है; परंतु 
फिर भी पश्रथे संबंधी राष्यनियमों के बनाने में गरेर उनके शासन 
में इल समिति का बहुत हाथ है । इस समिति का अधिकार 
है कि वह मंत्रिसभा के पास किसी अथे संबंधी प्रस्ताव पर 
अपनी राय भेजे या खय॑ अधथे संबंधो कोई प्रस्ताव ही भेजे । 
इसकी राय ओर प्रस्ताव मंत्रिसभा प्रतिनिधि सभा के समक्ष 


नयायारूय 


आधिक समिति 


५ (९६ 9) 


पेश कर देती हे । किसी निर्णय पर आने के पहले प्रतिनिधि 
सभा को इस राय पर ध्यान देना आवश्यक है। प्रतिनिधि 
सभा को भी यदि कोई आधिक राज्यनियम बनाना होता है, 
ते वह पहले उसे आथिक समिति के ही पास उसकी राय 
फे लिये भेजती है | 

आजकल आधिक समिति में कुल ३२६ सदस्य हैं। इनका 
निर्वाचन भी ध्यान देने योग्य है। प्रत्येक जिले में कई 
स्थानीय मजदूर समितियाँ और मालिक समितियाँ हैं | शासन- 
पद्धति के अनुसार प्रत्येक जिले की स्थानीय मजदूर तथा 
मालिक समितियाँ अपने अपने प्रतिनिधि भेजकर एक एक 
जिला-मजदूर समिति और जिला-मालिक समिति बनावेंगी । 
ये जिल्ला समितियाँ संपूर्ण जर्मन राष्ट्रसंघटन की आध्धिक 
समिति के लिये अपने अपने प्रतिनिधि भेजेंगी। तात्पये 
यह कि राष्ट्र-सेघटन की आधिक समिति में मजदूर जिल्ा 
समिति तथा मात्षिक जिला समिति द्वोनों के प्रतिनिधि 
होंगे। यद्यपि सन्‌ १८१८ की शासन-प्रणाज्ञी ने इन 
समितियों की स्थापना की भ्राज्ञा दी है, तथापि अभी जिल्ला 
समितियां स्थापित नहीं हो पाई हैं। अतः आशिक समिति 
में आजकल स्थानीय मजदूर तथा मालिक समितियों के 
ही प्रतिनिधि हैं। इन समितियों को रखने में राज्य 
की नीति यह है कि धोरे धोरे जमेनी में साम्यवाद 
स्थापित हो जाय | 


( ११७ ) 


उपयुक्त वन के उपरांत जमेनी के भिन्न भिन्न दलों का 
इतिहास भी लिखना श्रावश्यक प्रतीत द्वोता है। सम्राट के 
जमाने में जम॑नी में बहुत से दल थे श्र 
ये दक्षिणीय ( (७४2)॥॥ ) #ओऔरर वामीय 
(।,०() | के बीच में नरम गरम थे ! बिलकुल दक्षिण में श्रत्यंत 
संकुचित ( 0 27677 878 कप (7णाइछ'एतए९४ ) दल था । 
इनकी शक्ति देहाती जिल्लों के प्रतिनिधियों में थी । यद्यपि 
इनकी संख्या अधिक नहीं होती थी, तथापि इनमें एकता होने 
के कारण ये काफी शक्ति रखते थे | ये प्राचोन एकसत्तात्मक 
राज्य के कट्टर हामी थे। इनके बाद कुछ कम संकुचित 
विचारवात्ञों का दक्ञ था। ये ॥फ%९6 (00780एनाव ए९७४ 
कहलाते थे । 

इनके बाद एक तीसरा दल्त था जो मध्य ( 00॥॥0" ) 
ओ ्रर घामिक दछ्त कद्दलाता था। ये रोमन केथे।लिक मत के 
थे और इस दल की उत्पत्ति बिस्माके के समय में हुई थी, जब 
बिस्माके ने रोमन कंथे।ल्षिक मतवालों का विरोध किया था । 
इनकी मुख्य शक्ति रुहर, बवेरिया तथा अन्य दक्षिणी 
राष्ट्रों में थी । 

वाम भाग की ओर बढ़ते हुए मध्यम श्रेणी की जनता से 
शक्ति पानेवाले उन्नत तथा उदार दलवालह्ले ( 70/02708४ए०5 


जमेन दुलबंदी 
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हल संकुचित विचारवाले । 
| उदार विचारवाले । 


( ११८ ) 


भाव ४४०००) 4॥09०/9)$ ) थे | अंत में समश्विादियों 
( 5029) /00700०/8/$ ) का दल था जो लड़ाई के पहले 
सबसे ज्यादा वामीय ओर गरम था । प्राचीन प्रतिनिधि सभा 
में उपयुक्त छः दल ही थे। किंतु सन्‌ १८१२ के निर्वाचन 
में धामिक दलवाल्े प्रतिनिधियों की प्रतिनिधि सभा में श्रधिकता 
थी। संपूर्ण प्रतनिधि सभा के सभ्यां में इस दक्ष की 
संख्या है. थी। राज्यकाये बीच फ॑ दलवालों के ही हाथ में 
था। शासन काये में सन्‌ १७१४ के पहले किसी कट्टर 
समष्टिवादी की भाग नहीं मिलता था ! 

महासमर के समय जमेनी में नया निवाचन नहीं हुश्रा । 
सन्‌ १४८१२ का ही निर्वाचन अंत तक चल्तता रहा। फिर 
सन्‌ १८१४ में शासन-प्रणाली निर्माण करने के लिये प्रतिनिधि 
महासभा फे लिये नया निवांचन हुआ | पुराने दक्ष नए नए 
नाम रखकर पुन: सामने आए | किंतु इनके अतिरिक्त एक 
दल शरीर उत्पन्न हुआ जो समष्टिवादियों से भी ज्यादा गरम 
था। यह स्वतंत्र साम्यवादियों (70७.०७४१०७४6 8009॥968) 
का दल था। जो दत्ञ अधिक संकुचित विचार का नहीं था, 
वह उदार दलवालों से मिल गया | पभ्रत: वीमर महासभा में 
भी छ: दक्ष उपस्थित थे | शाखन-पद्धति के निर्माण में बीच के 
दतल्न आपस में मिल्ल गए श्र अत्यंत दक्षिणीय तथा श्रत्यंत 
बामीय ( >२७॥०79]98 क्षाते [)70000700॥60॥ 8009७)50& ) 
इस संघटन से दूर रद्दे । प्राचीन जर्मन महामंत्री ने, केसर के 


( ११४ ) 


सम्राट पद छोड़ने पर, राज्य की बागडोर समष्टिवादियों के नेता 
एबटे के हाथ में दो थी । 

खन्‌ १८२० में नवीन प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन हुआ | 
इसमें भी समष्टिवादियों (800७] ॥)07॥007808 ) की बहु- 
संख्या थी। कुल सभ्यों में इनकी संख्या ११२ थी; अर्थात्‌ 
$ हिस्सा। सन्‌ १८२४ तक कई मंत्रिसभाएँ बनीं और टूटीं, 
परंतु इन पर इन मध्य दल्लों ही का कब्जा था | 

मई सन्‌ १€२४ में फिर नया निर्वाचन हुआ | समष्टि- 
वादियों की शक्ति घट चल्ली थी और दोनें ओर के गरम दल- 
वालों की शक्ति बढ़ रही थी | किंतु निवांचन में फिर भी 
मध्य दलों की ही संख्या अधिक रही । यद्यपि मध्य दल्तों 
के लोगों की संख्या अधिक थी, तथापि इतनी अधिक न थी 
कि अन्य सब दलों का दबा रखती । इससे न ते गरम दल- 
वालों का ही कब्जा रह सकता था और न नरम दल्लवालों का 
ही। फल यह हुआ कि दिसंबर सन्‌ २€२४ में पुनः नया 
निवांचन करना पड़ा । किंतु तो भो दोनों तरफ के गरम 
दल्लवालों की कुछ हार रही | फिर भी मध्य और नरम दत्त- 
वालों का श्रधिकार उचित रीति से नहीं जमने पाया था। दक्षिण 
ओर के दक्तवाले मध्य दत्षवालेों के मौके पर काम नहीं देते 
थे। नतीजा यद् हुआ कि कुछ काल तक ते मंत्रिसभा ही 
नहीं रही; परंतु अंत में अ्रत्यंत संकृचित दल को ही मंत्रि- 
सभा में प्रधानता प्राप्त हुई | 


( १२० ) 


इससे स्पष्ट दे कि जमेनी में संकुचित दलवालों का प्रभाव 
धीरे धीरे बढ़ता आ रहा है। राष्ट्रसंघटन का प्रधान भी इसी 
दल का है। इनकी नीति वही हे जो प्राचीन जमेन 
साम्राज्य की थी। इनक पुरानी बातें भूल्ी नहीं हैं और ये 
पुन: जमेनी की सेनाशक्ति बढ़ाना चाहते हैं शऔर महासमर में 
की जम॑नी की हार का बदला लेना चाहते हैं। जमेनी की 
प्रगति से तो ऐसा ही मालूम होता है कि शायद इस दक्ष का 
जार और बढ़े । अब ता कुछ ऐसी भी राय सामने आने लगी 
है कि वीमर शासन-प्रणाली में. कुछ हेर फेर करना चाहिए । 
ऐसी दशा में जम॑नी का भविष्य क्‍या होता है, सो 
देखना चाहिए । 

जमेन राष्ट्रसेघटन की नवीन शासन-प्रणाली देखने के 
बाद भिन्न भिन्न राष्ट्रों की शासन-प्रणाली पर भी कुछ कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है। हम ऊपर 
बता ही चुके हैं कि वीमर शासन-पद्धति 
के अनुसार भिन्न भिन्न राष्ट्रों को अपनी अपनी शासन-प्रणाली 
निर्माण करने का भ्रधिकार दिया गया था श्लौर यह भी आदेश 
किया गया था कि खब राष्ट्रों को प्रजा की प्रतिनिधि-स्नत्तात्मक 
शासन-प्रणाली ही बनानी होगी | इस मूल्ल सिद्धांत को लेकर 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों ने अपनी अभ्रपनी शासन-प्रणाली निर्मित की । 
यद्यपि इनमें मूल बातें में एकता है, तथापि कई राष्ट्र एक 
दूसरे से बहुत भिन्न शासन-प्रणाली रखते हैं । 


राष्ट्रीय शासन-प्रणाली 


( १२१ ) 


ग्राजकल जम॑नी में स्वतंत्र नगरों का मिल्ञाकर कुल १८ 
राष्ट्र हैं। हम यहाँ इन सबमें बड़े श्रार महत्त्वपूर्ण प्रशिया 
का ही वर्णन करेंगे । प्रशिया की व्यवस्थापिका सभा दा 
सभाओं की बनी हुई है--अ्रतरंग सभा ( 8॥88/786 ) और 
प्रतिनिधि सभा ( ,87॥82 )। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार 
वर्ष की होती है श्रौर इसके सभ्य प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष 
द्वारा, जनता के अनुपात से श्रर सीधे तार पर चुने जाते हैं । 
गरतरंग सभा में प्रशिया के भिन्न भिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि आते 
हैं और ये भी जनसंख्या के श्रनुपात से ही होते हैं। अतरंग 
सभा की अवधि निश्चित नहीं है; इसके सभ्य प्रांतीय निर्वा- 
चन फे साथ ही बदलते हें | 

राज्यनियम बनाने में प्रायः दोनों सभाओं की सम्मति 
होनी चाहिए; किंतु प्रतनिधि सभा का फिर भी अतरंग सभा की 
अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हें । यदि अंतरंग सभा द्वारा रह 
किया हुआ फाई प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा 2 बहुमत से पास कर 
दे तो वह राज्यनियम हो जाता है। किंतु धन संबंधी विषयों 
में प्रतनिधि सभा अतरंग सभा के विरुद्ध इस तरह नहीं जा 
सकती, यदि अंतरंग सभा को मंत्रिसभा की सम्मति प्राप्त हो | 
इसके अतिरिक्त जनता का भी राज्यनियम के लिये प्रस्ताव 
करने का और जनसम्मति देने का भ्रधिकार है; परंतु झाय- 
व्यय संबंधी, कर संबंधी श्रौर राज्यसेवको के वेतन से संबंध रखने- 
याले विषयें में जनता का जनलम्मति का अधिकार नहीं है । 
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प्रशिया का राजकीय अध्यक्ष कोई प्रधान नहीं है। राज्य 
का सारा भार मंत्रिसभा ही पर है। इस सभा के सिर पर 
प्राइममिनिस्टर या प्रधान मंत्रो है। प्रधान मंत्री प्रतनिधि सभा 
द्वारा नियुक्त किया जाता है ओर वह फिर अपनी मंत्रिसभा 
तेयार करता है। मंत्रिसभा को प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तर- 
दायी रहना पड़ता है। किंतु मंत्रिसभा का कोई मंत्री 
प्रतिनिधि सभा के कुल सभ्यों के आधे से ज्यादा मत के बिना 
निकाला नहीं जा खकता | श्रंतरंग सभा और प्रतिनिधि सभा 
के सभापतियों की सम्मति पाकर प्रधान मंत्री प्रतिनिधि सभा 
का बरखात्त भी कर सकता हे | 

प्रशियन ल्लाड सभा के सभ्य प्राय: बडे बड़े राज्याधिकारी, 
ताल्‍लुकेदार, राजवंशीय लोग तथा श्रन्य इसी प्रकार के राज्य 
द्वारा सम्मानित व्यक्ति हुआ करते थे । 
तीस वर्ष की अवस्था से अधिक अवस्था- 
वाले ही ज्ञाडे सभा के सभ्य बन सकते थे | १८<७ में इस 
सभा के सभ्यों की संख्या लगभग ३०० थो । इनमें से १०० 
के लगभग ताल्लुकंदार थे श्रौर १०० ही ताह्लुकंदारों के द्वारा 
चुने हुए प्रतिनिधि भी थे । सारांश यह कि ल्ञाड सभा के 
अधिक सभ्य प्राय: तालल्‍लुकंदारों में से ही आते थे | ये ज्लोग 
राज्य के अतिशय भक्त होते थे और उन्हें देश में बहुत सुधार 
भी पसंद नहीं था। आय-व्यय संबंधी बजट तथा इससे संबंध 
रखनेवाले अन्य सब प्रस्ताव पहले पहल प्रतिनिधि सभा में 


€ 
ढाड सभा 
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ही पास होते थे तथा वहाँ से पास द्वाकर लाडे सभा में भेजे 
जाते थे। लाडे सभा को जन प्रस्तावों में सुधार का अधि- 
कार प्राप्त नहों था। लाडे सभा जे कुछ नियमानुसार कर 
सकती थी, वह यही कि उन्हें चाहे पास करे, चाहे न पास 
करे । परंतु वास्तव में ल्ञाडे सभा के सभ्य उन प्रस्तावों में बड़ी 
स्वतंत्रता से काट-छाँट करते थे । 


पाँचवाँ परिच्छेद 
अमेरिका के संयुक्त-राज्य 

अमेरिका के संयुक्त-राज्य राष्ट्र-संबटनात्मक राज्य का 
एक उत्तम नमूना प्रदर्शित करते हैं। इस राष्ट्रगसंघटन में 
अनेक खतंत्र राष्ट्र हें जिन्हें अपने अपने राष्ट्रों के शासन में 
पूएे श्रधिकार है। परंतु इन सब राष्ट्रों ने स्वेच्छा से मिलकर 
एक बृहत्‌ राष्ट्रसंघटन कर लिया है और सब राष्ट्रों के बाह्य 
शासन के लिये एक शासन-पद्धति निर्मित कर ली है । इस 
शासन-पद्धति का आरम्भ सन्‌ १७८७ इंस्वी में हुआ था । 

इस शासन-पद्धति का मुख्य अंग इसकी जातीय सभा 
( 00727०685 ) है। इस जातीय सभा द्वारा ही संयुक्त राज्य 
के नियम बनाए जाते हैं। इस सभा के दो भाग हैं--( १ ) 
राष्ट्र सभा और ( २ ) प्रतिनिधि सभा । 

अमेरिका की राष्ट्र सभा संसार के अन्य सब सभ्य देशों 
की राष्ट्र सभाओं की अपेक्षा श्रधिक ध्यान देने योग्य है। 
महाशय ब्राइस की सम्मति में ते भ्रमेरि- 
कन शाखन-पद्धति के निर्मांताभ्रों की बुद्धि 
की यह अनुपम तथा अद्भुत कृति है । 
कुछ भी हो, इसमें संदेह नहीं कि श्रमेरिका की राष्ट्र सभा 
ने अपना काये बहुत कुछ सफलता से किया है। अमेरिकन 


अमेरिकन राष्ट्र सभा 


७0]90९. 
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शासन-पद्धति की ठृतीय धारा में लिखा हुआ है---अमे- 
रिका की राष्ट्र सभा में प्रत्येक अमेरिकन राष्ट्र की ओर से दे 
सभ्यों का आना श्रावश्यक है । इन सभयों को डस राष्ट्र के 
नियम-निर्माताओं तथा शासकों ने चुना हो, न कि प्रजा ने । 
राष्ट्र सभा के प्रत्येक सभ्य का एक से अधिक सम्मति देने का 
अधिकार नहीं होगा ।! श्रागे चल्लककर उसी शासन-पद्धति 
में यह भी लिखा हुआ है---'राष्ट्र लभा फे सभ्यों का 
एक तिहाई भाग प्रति दूसरे व बदलता रहेगा। ३० वर्ष 
से न्‍यून अवस्थावाले, श्रमेरिका में न रहनेवाले तथा भिन्न 
राष्ट्र के निवासी व्यक्ति का राष्ट्र सभा का सभ्य चुनकर 
नहीं भेजा जा सकता ।? 

यहाँ पर यह एक बात लिख देना आवश्यक प्रतीत होता 
है कि अमेरिकन शाखन-पद्धति के निर्माताओं का राष्ट्र सभा 
के निर्माण में उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों को भेजना न था | 
उनका जो कुछ विचार था, वह यह था कि इसमें भिन्न भिन्न 
राष्ट्रों के नियम-निर्माताओं तथा शासकों के ही प्रतिनिधि 
आवें। अमेरिका के राजनीतिक प्रबंध तथा शासन में वहाँ 
को राष्ट्र सभा ही मुख्य है। भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जनता ने 
चिरकाल से अपने अपने शासकों का चुनाव ही इस दृष्टि से 
करना प्रारंभ कर दिया है कि वह्द उनके श्रभीष्ट व्यक्ति को 
ही राष्ट्र सभा में सभ्य के तोर पर चुनकर भेजा करे । इस 
प्रकार शासन-पद्धति के निर्माताओं का डद्देश्य स्वथा 
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भंग किया गया है श्रार अब उसका कुछ भी ध्यान रखकर 
काये घहीं किया जाता | 

अमेरिकन राष्ट्र सभा का एक बड़ा भारी गुण यह है कि 
वह सवंदा स्थिर रहती है। यद्यपि उसके कुछ सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष बदलते रहते हैं, तथापि सभ्यों से वह कभी 
रिक्त नहों होती; दो तिहाई सभ्य सदा उसमें विद्यमान 
रहते हैं। इस प्रकार यद्यपि अमेरिकन राष्ट्र सभा फे सभ्य 
बदलते रहते हैं, परंतु वह स्वयं स्थिर रहती है । 

अमेरिकन राष्ट्र सभा में राष्ट्रससंघटन के संपूर्ण राष्ट्रों को 
सभ्य भेजने का समान अ्रधिकार प्राप्त है। इस एक समानता 
के कारण ही छोटे छोटे श्रमेरिकन राष्ट्रां ने प्रतनिधि सभा 
में जनसंख्या फे अनुसार सभ्य भेजने के नियम को स्वीकृत 
किया है; क्योंकि राष्ट्र लभा में संपू्े राष्ट्रों के समान अधि- 
कार होने से बड़े राष्ट्र प्रतनिधि सभा में श्रधिक सभ्यों को 
भेजते हुए भी छोटे राष्ट्रों पर श्रत्याचार करने में असमथे हैं । 

आरंभ में अमेरिकन राष्ट्र सभा में केवल्ल २६ ही सभ्य थे, 
परंतु आजकल्व €० हैं। संसार के अ्रन्य सभ्य देशों की अपेक्षा 
अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या बहुत ही कम प्रतीत 
होती है | यह नीचे लिखे ब्योरे से बिलकुल स्पष्ट हो जायगा । 

देश सभ्य 
अमेरिकन राष्ट्र सभा 5० 
अँगरेजी ल्लाडे सभा ७४० 
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देश स्र्भ्य 
फरांसीसी लाडे समा ३१४ 
कनाडा की ,,  ,, < ६ 
ध्रास्ट्रेलिय की ,, ,, ३६ 


अमेरिकन राष्ट्र सभा के सभ्यों की संख्या का न्‍्यून होना 
उसके लिये भ्रच्छा ही है। इससे संघटन का काये बहुत द्वी 
अच्छी तरह से किया जा सकता है। श्रमेरिकन राष्ट्र सभा 
के तीन प्रकार के काये कह्टे जा सकते हैं--( १ ) नियम 
संबंधी, ( २ ) न्याय संबंधी औपर ( ३ ) शासन संबंधी । 

राष्ट्र सभा की नियामक शक्ति श्राय-व्यय के प्रस्तावों को 
छोड़कर प्रतिनिधि सभा के साथ मिल्ली हुई है। कर संबंधी 
प्रस्तावों को छोड़कर कोई प्रस्ताव जाति की दोनों सभाओं 
में से कोई सभा पेश कर सकती है। राष्ट्र सभा का 
प्रस्तावों के पेश करने में बड़ा भारी हाथ हे। आयबव्यय 
संबंधी प्रस्ताव प्रतिनिधि खभा में ही पहले पेश हो सकते हैं 
तथा फिर राष्ट्र सभा में जाते हैं। इन प्रस्तावों में भी राष्ट्र 
सभा के सभ्य पर्याप्त काट छाँट करने में स्वतंत्र हें। यदि 
देोनें ही सभाओं का किसी प्रस्ताव पर विवाद हो तथा वे 
देनें ही उसे पास करने में सन्नद्ध न हैं, तो उस्र दशा में 
राष्ट्र सभा तथा प्रतिनिधि सभा परस्पर मिलकर एक नवीन 
उपख्रमिति बनाती हैं। उपसमिति जो निशेय दे, वही निर्णय 
दोनों सभाएँ उस विवादास्पद प्रस्ताव के विषय में मान लेती 
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हैं। प्रस्ताव जब तक दोनों सभाओ्रें में पास न हे। ले, तब तक 
प्रधान के पास नहीं भेजा जाता । प्रस्ताव खोकृत करना या 
न करना प्रधान के हाथ में हे । परंतु यदि ३ सम्मति से 
जातीय सभा की दोनों खभाएं उस प्रस्ताव का पुनः पास कर 
दें, ते। वह प्रस्ताव बिना प्रधान की स्वीकृति के द्वी राज्यनियम 
हे। जाता है। यदि सभाओं के एक अधिवेशन में कोई प्रस्ताव 
पास न हो सके ते वह छोड़ा नहीं जाता । अगल्ले अधिवेशन 
में उस पर पुनः विचार होता है तथा यदि उसे पास करना 
द्वेता है तो पास कर दिया जाता है । 

श्रमेरिकन राष्ट्र सभा अंगरेजी लाडे सभा के खदश न्याय 
का काये भी करती है। शासन-पद्धति की पहली श्रौर दूसरी 
नियमधारा के अनुसार जहाँ प्रतिनिधि सभा में “किसी का 
अपराधी” ठहराने की शक्ति है, वहाँ अपराधी के अपराध का 
न्याय करना राष्ट्र सभा के द्वाथ में है। जब अमेरिका के 
प्रधान पर मुकदमा खड़ा हो, तब राष्ट्र का मुख्य न्यायाधीश ही 
राष्ट्र सभा में प्रधान का पद ग्रहण करता है, जो प्राय: असे- 
रिका का उपप्रधान भी होता हे | राष्ट्र सभा ने न्याय सभा 
के रूप में अभी तक काये बहुत ही अच्छी तरह से किया है । 
यह भी इसी लिये कि प्राय: राष्ट्र सभा के बहुत से सभ्य देश 
के बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्राइविवाक ही हुआ करते हैं। यह ते 
हुआ राष्ट्र खभा का न्याय संबंधी काये; अब हम उसके 
शासन संबंधी काये पर कुछ लिखेंगे । 
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राजदूत, मुख्य न्यायाधीश, मंत्रो तथा राष्ट्रसंघटन के अन्य 
अधिकारियों का नियत करने में राष्ट्र सभा प्रधान का हाथ 
बैंटाती है। प्राय: प्रधान द्वारा निर्दिष्ट मंत्रिसभा के सभयों 
को राष्ट्र सभा बिना किसी प्रकार के बोक्षने चालने के ही 
स्वीकृत कर लेती है। यह एक रीति सी बन गई है ओर 
राष्ट्र सभा के सभ्यों का कथन है कि ऐसा करना ही डचित 
भी है; क्ये|कि,मंत्रिसभा के सभयों का उत्तरदायित्व जहाँ प्रधान 
पर है, वहाँ उसी के द्वारा उनका चुनाव भी श्रावश्यक है | 
यद्यपि निम्नलिखित अधिकारियों के नियत करने में राष्ट्र 
सभा की स्वोकृति श्रावश्यक है, परंतु यहाँ पर भी राष्ट्र सभा ने 
प्रधान का ही बहुत कुछ खतंत्रता दो हैे। वे,अधिकारी ये 
हैं“ (१) राजदूत, (२) राष्ट्रीय न्‍्यायाधोश, (३) भिन्न भिन्न 
विभागों के मुख्य अधिकारी, (४७) नोसेनाधिपति, (५) स्थलसेना- 
धिपति इत्यादि । राष्ट्र सभा प्रायः भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अधि- 
कारियों का नियत किया करती है। कई एक शक्तिशाल्ली 
प्रधानों ने राष्ट्र सभा के इस अधिकार पर बहुत ही दाँत पीसे, 
परंतु यह अधिकार अभी तक उसी के हाथ में है, प्रधान उसे 
अपने हाथ में न ले सका । अन्य छोटे छोटे अधिकारियों 
का भी या तो प्रधान हो नियत करता है या 'राज्यनियम 
समिति! (00४7४ ० ॥,8७) नियत करती है । 

राष्ट्र सभा तथा प्रधान का उपरिलिखित कार्यों में सम्मि- 
लित अधिकार शासन कारये में तथा राजकीय प्रबंध में विलंब 
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अ्रवश्य करवाता है। आरम्भ में प्रधान पर राष्ट्र सभा का 
बंधन इसी लिये रखा गया था कि वह स्वेच्छाचारी न हो 
सके । कुछ भी दो, अधिकारियों के नियत करने में 
राष्ट्र सभा तथा प्रधान के सम्मिलित अधिकार से जो हानियाँ 
हैं, वे स्पष्ट ही हैं, उनका छिपाया नहीं जा सकता | 

विदेशों के साथ संधि आदि करने में भी प्रधान राष्ट्र 
खभा के पंजे में जकड़ा हुआ है | शासन-पद्धति के निर्माताओं 
के काल में राष्ट्र सभा फे सभ्य केवल २६ ही थे | उल्ल समय 
बह एक छोटी सी गुप्त सभा का काये भल्ले प्रकार से कर सकती 
थी; परंतु इस समय उसके सभ्यों की संख्या पर्याप्त है, अतः 
विदेशी संधि का विषय भी प्रधान तथा राष्ट्र सभा में दोनों क 
हाथ में सम्मिलित तार पर होना .अ्रत्यंत हानिकारक है | 
यदि अमेरिका की स्थिति भी युरापीय देशों फे सहृश होती 
ते इसका सुधार शीघ्र ही करना पड़ता । देवी घटना से 
अमेरिका युद्ध भ्रादि के कगड़ां से अभी बहुत दूर है; अतः 
उस्रका अभी तक इसमें परिवर्तेन करने को आवश्यकता का 
अनुभव नहीं हुआ दे । ह 

अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में अमेरिकन राष्ट्रों के प्रति- 
निधि नहीं होते, अपितु अमेरिकन जनता की श्रार से वे 
जोंग चुने जाते हैं। भिन्न भिन्न राष्ट्रों 
का उनकी जनसंख्या के अनुसार सभ्य 
भेजने का अधिकार मिला हुआ है। आरंभ में जातीय सभा 


प्रतिनिधि सभा 


( १३१ ) 


ने जनसंख्या के झनुखार जितने सभ्य नियत किए थे, उनकी 
संख्या ६४ थी। उस समय प्रतिनिधि तथा जनसंख्या का 
अनुपात १:३०००० था। परंतु अब यह भ्रनुपात बदल 
गया है ओर प्रतिनिधियों की संख्या भी बदल गई है । आजकल 
प्रतिनिधि सभा के सभ्य ४३५ हैं और प्रतिनिधि तथा जनसंख्या 
का अनुपात भी १:२३०००० है। कई लोगों की ते यह 
राय है कि प्रतिनिधि सभा की संख्या अब अपनी हद तक पहुँच 
गई है औ,।र अब इससे अधिक नहीं दोनो चाहिए | श्रमेरिका 
में दसवें बषे गणना की जाती है श्रौर उसी गणना के अनुसार 
दस वर्षों के लिये प्रत्येक राष्ट्र की प्रतिनिधि भेजने की संख्या 
निश्चित कर दी जाती है। प्रतिनिधि खभा का प्रति युग्म वर्षों 
( जैसे १८६२, 2, ८६ ) में ही चुनाव हुआ करता है । 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य के तार पर चुने जाने के लिये 
निम्नलिखित बाते का किसी व्यक्ति में द्वेना आवश्यक हे | 

( १ ) अवस्था पचीस वर्ष से कम न हो । 

( २ ) स्रात वर्ष से अमेरिका का नागरिक हे | 

( ३ ) चुनाव के समय उसी राष्ट्र में रहता हा जिसकी 
ओर से वह चुना गया हो | 

प्रतिनिधि सभा के सभ्य प्राय: दे वर्ष के लिये ही चुने 
जाते हैं। राष्ट्र सभा के सभ्यों के सहश इनका चुनाव नहीं 
हेतता | इसका परिणाम यह होता है कि प्रति द्वितीय वर्ष 
संपूर्ण प्रतिनिधि सभा नवीन रूप से चुनी जाती हे । 
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राष्ट्र सभा के शीर्षक में यह लिखा जा चुका है कि वद्द एक 
प्रकार से स्थिर कद्दी जाती है, क्योंकि उसके ३ सभ्य सदा हो 
विद्यमान रहते हैं | परंतु अमेरिकन शासन-पद्धति में प्रतिनिधि 
सभा के अनुसार ही राष्ट्र सभा भी बदलती हुईं ही गिनी जाती 
है। दृष्टांत के तार पर १८४८४१--<७ की जातीय सभा के 
ध्रधिवेशन का ५४ वाँ अधिवेशन कहा जाता है, यह इसलिये 
कि उस्र समय प्रतिनिधि सभा का ५४ वाँ अधिवेशन था । 

अमेरिकन शासन-पद्धति ने चुनाव के लिये काई विशेष गुण 
नियत नहों किया है। जातीय सभा का यह निणेय है कि 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों के स्वराष्ट्रीोय शासन के लिये जो जो व्यक्ति 
राष्ट्रीय शासकों को चुननेवाले हों, वे ही राष्ट्र सभा तथा 
प्रतिनिधि सभा के सभ्यों के चुनने के अधिकारी हो सकते हैं । 

खारांश यह कि अमेरिका में प्रतिनिधियों के चुनाव 
में भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने श्रपने नियम ही छगते हैं, 
न कि राष्ट्र्सेघटन के। 

प्रतिनिधि खभा के सभ्यों के चुनाव में प्राय: ४० से ६० 
वर्ष की श्रवस्था के बीच के ही व्यक्ति आते हैं। जब ५० वां 
जातीय सभा का निरीक्षण किया गया था, तब मालूम हुआ 
था कि उसमें लगभग ३ सभ्य वकील तथा बैरिस्टर थे । इसी 
प्रकार ५२ वीं जातीय सभा के समय भी इनकी संख्या कुछ 
सभ्यों की ३ ही थी। वकीलों तथा बेरिस्टरों से उतरकर 
अमेरिकन जातीय सभाओं में व्यापारियों तथा व्यवसायियों 
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की संख्या हुआ करती है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना 
चाहिए कि भ्रमेरिका के राज्याधिकारी इसके सभ्य नहीं होते 
श्र अमेरिका के प्रसिद्ध प्रसिद्ध धनाढ्य व्यक्ति भी इसके 
सभ्य नहीं बनते, क्योंकि उनका इतना समय नहीं होता कि वे 
अपना काम छेड़कर देश की राजनीति में भाग ले सके | 
प्रतिनिधि सभा में भी राष्ट्र सभा के सदृश श्रपने ही 
नियम हैं । प्राय: प्रतिनिधि सभा का अपनी उपसमितियों 
के लिये भी नियम बनाने पड़ते हैँ । प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
इतने अधिक होते हैं कि किसी काये का उनके द्वारा होना 
कठिन होता है। अत: प्रतिनिधि सभा अपने संपूर्ण काये 
उपसमितियों द्वारा ही करवाती है । उपसमितियों के सभ्यों 
का चुनाव एकमात्र प्रतिनिधि सभा के प्रधान के ही हाथ में 
है; ओर यही एक काये है जिससे प्रतिनिधि सभा के प्रधान 
की शक्ति संपूर्ण अमेरिकन शासन पद्धति में एक समझो जाती 
है। प्रतिनिधि सभा की उपसमितियों की शक्ति अपने अपने 
काये में बड़ी भारी है; श्रौर यह क्‍यों? इसी लिये कि 
उपसमितियों के हाथ में ही प्रतिनिधि सभा ने अपनी 
खगभग संपूरे शक्ति वाट दी है | राष्ट्र सभा के सभ्य संख्या 
में थेड़े होते हैं, भ्रत: वे अपनी उपसमितियों के वार्षिक विव- 
रण को पूर्ण तार पर सुनते हैं तथा विचारते हैं, स्थान स्थान 
पर उसमें सुधार भी करते हैं; परंतु प्रतिनिधि सभा प्रपनी 
अपनी उपस्रमितियों के वाषिक विवरण की इस प्रकार 
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आलोचना नहीं कर सकती; क्योंकि उसके सभ्यां की संख्या 
बहुत अधिक है | श्रभी हमने यद्द दिखाया है कि किस प्रकार 
उपसमितियों के हाथ में प्रतिनिधि सभा की संपूर) शक्ति चली 
गई है। यहाँ पर स्वयं ही यह विचार कर लेना चाहिए 
कि उस व्यक्ति की कितनी अ्रधिक शक्ति होगी जे, एकमात्र 
इन उपसमितियों के सभ्यों का चुननेवाला हो। प्रतिनिधि 
सभा के प्रधान की शक्ति इसी लिये शअ्रनुपमंय है । इसके 
चुनाव के काल में प्रतिनिधि सभा में जे! विज्ञोभ होता है, वह 
देखने ल्ञायक है। प्रतिनिधि सभा अपने प्रधान का आप ही 
चुनती है तथा उसे 'प्रधान” क॑ स्थान पर अगरेज़ो प्रतिनिधि- 
सभा के सहृश प्रवक्ता! ( 896७):४० ) का नाम देती 
है। कुछ भी हो, अगरेजी तथा अमेरिकन प्रवक्ता में 
आकाश पाताल का अंतर होता है । 

अँगरेजी प्रवक्ता का मुख्य गुण “निष्पक्षता? होता है। 
यद्यपि वह भी किसी न किसी दक्न की ओर से ही चुना जाता 
है, परंतु ज्योंह्ी वह बेंच से उठकर प्रधान का पद ग्रहण करता 
है, उसी समय वह दक्त संबंधी बंधनों का छोड़कर सबका एक 
ही दृष्टि से देखने लगता है । चाहे उसका फोई मित्र हो चाहे 
शत्र हो, प्रवक्ता के रूप में उसके लिये सब एक से हैं। 
अंगरेजी प्रवक्ता का भी मान, शक्ति तथा अधिकार पयांप्त 
होता है, परंतु बह इसलिये नहीं कि उसके पास कोई राज- 
नीतिक शक्ति नहीं है । यद्यपि वह भी प्रतिनिधि सभा में किसी 
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एक दल्ल को प्रबत्तता दे सकता है, परंतु बह ऐसा नहीं करता, 
क्योंकि इंगलेड में आरंभ से ही ऐसा चला श्माया है । 
परंतु अमेरिकन “प्रवक्ता? को ते। पक्षपात की मूति कहा 
जा सकता है। वह प्रतिनिधि सभा की जितनी उपसमि- 
तियाँ बनाता है, उनमें अपने मित्रों तथा अपने दल्लवालों को 
ही रखता है। उपसमितियों के प्रधान को भी श्रमेरिकन 
प्रवक्ता ही चुना करता है। इस काये में यद्यपि डसे पर्याप्त 
परिश्रम तथा चिंताओं का सामना करना पड़ता है, परंतु शक्ति 
के साथ ये बाते' रहा ही करती हैं। अमेरिकन प्रवक्ता की 
शक्ति की अंगरेजी महामंत्री से उपमा दी जा सकती है। 
दोनों का अपनी भ्रपनी समितियों के बनाने में समान चिंताओं 
का सामना करना पड़ता है। अमेरिका के प्रवक्ता की शक्ति 
तथा मुख्यता इसी से समभी जा सकती है कि उसका वेतन 
१६०० पाउंड है जे। कि अमेरिका जेसे देश में बहुत ही शभ्रधिक 
समभा जाता है | प्रवक्ता मान तथा दर्जे में उपप्रधान के नीचे 
तथा मुख्य न्यायाधीश के तुल्य समभा जाता है । 
यह पहले ही लिखा जा चुका है कि किसी प्रस्ताव के 
राज्यनियम बनने के लिये दोनों सभाओं की स्वीकृति शऔर 
प्रधान के हस्ताक्षर का होना आवश्यक 
जातीय सभा हे 
है। यदि प्रधान हस्ताक्षर न करे 
तथा प्रस्ताव का सभाओं के पास लौटा दे श्रेर सभाएं 
पुनः उसी प्रस्ताव की अपने सभ्यों की 5 सम्मति से 
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पास करें तो वद्द बिना किसी प्रधान के हस्ताक्षर के 
राज्यनियम बन जाता है । 

प्रत्येक प्रस्ताव का प्रधान द्वारा १० दिन तक लौटा देना 
ग्रावश्यक है । यदि वह इन दिनों के अंदर न लौटा दे ते 
वही प्रस्ताव राज्यनियम बना हुआ समझता जाता है। श्रमे- 
रिका में सभा के काये को प्रारंभ करने के लिये आ्राधे सभ्यों 
का भ्रारंभ से अंत तक होना आवश्यक है | इईँगलेंड में जहाँ 
प्रतिनिधि सभा में ६७० सभ्य हैं, वहाँ उसका काये प्रारंभ 
करने के लिये ४० सभ्यों का होना ही आवश्यक रखा गया 
है। अ्रमेरिका में आयव्यय संबंधी प्रस्ताव का छोड़कर कोई 
प्रस्ताव किसी सभा की ओर से आ सकता है। प्रति- 
निधि सभा में जो प्रस्ताव पेश होते हैं, उनकी वार्षिक संख्या 
लगभग १०००० के है। यह संख्या बहुत ही अधिक है । 

अमेरिका की शासन पद्धति के अनुसार शासन की संपृरणे 
शक्ति प्रधान के हाथ में हे । परंतु एक व्यक्ति यद्द काये 

केसे कर सकता है ? वास्तव में प्रधान 
ता बहुत से विभागों के मुख्य मुख्य 

अधिकारियों का नियत करता है तथा उनकी सहायता 
से संपूरे अमेरिका का शासन करता है। उपप्रधान के 
कोई विशेष अधिकार ही नहों हैं। वह ते प्रधान 
की अनुपस्थिति में ही काये करता है प्रौर वैसे उसका 
सहायक होता है । 


प्रधान 
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जनता द्वारा चुने हुए सभ्य ही प्रधान का चुनाव करते 
हैं। इस्र प्रकार प्रधान का चुनाव जनता के हाथ में सीधे 
तार पर नहीं है, अपितु प्रतिनिधियों के द्वारा होता है। 
प्रत्येक राष्ट्र को जितने सभ्य जातीय सभाओँ के लिये 
चुनने पड़ते हैं, उतने ही सभ्य उन्हें प्रधान के चुनाव फे 
लिये अलग चुनने पढ़ते हैं । 

शासन-पद्धति के निर्माताओं का प्रतिनिधियों द्वारा प्रधान के 
चुनाव में उद्दश्य यह्द था कि प्रतिनिधि अपनी अपनी खम्मति 
द्वारा प्रधान का चुनाव करें, परंतु प्राय: आजकल ऐसा नहों 
द्वोता । प्रधान के चुनाव में भी भिन्न भिन्न दलों का हाथ है । 

अमेरिका में उत्पन्न या शासनपद्धति के निर्माण काल में 
बने हुए नागरिक को छोड़कर भ्रन्य किसी को प्रधान बनने 
का अधिकार नहीं है। ३५ वे से न्‍्यून अवस्था के व्यक्ति को 
प्रधान का पद अहण करने का अधिकार नहीं है। १४ वर्षों 
से कम वहाँ रहा हुआ व्यक्ति भी प्रधान नहीं बन सकता | 

प्रधान के अ्रमेरिका के शासक के तार पर निम्नलिखित 
काये कहे जा खकते हैं--- 

(१) अमेरिका के काये पर बुलाई हुई राष्ट्रीय सेना के स्थल 
'तथा नौसेना के मुख्य जातीय सेनापति का पद ग्रहण करना | 

(२) राष्ट्र सभा की अनुमति से राजदूत, राष्ट्रीय मुख्य 
मुख्य शासक, मुख्य न्यायाधीश तथा भिन्न भिन्न राजकीय 
विभागों के उच्च अधिकारियों को नियत करना । 
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(३) राष्ट्सभा के ३ सभ्यों की अनुमति से विदेशीय 
राष्ट्रों से संधि आदि करना | 

(४) प्रतिनिधि सभा द्वारा दंडित व्यक्ति को छोड़कर भ्रन्य 
व्यक्तियों के अपराध ज्षमा कर सकना । 

(५) अ्रावश्यकता पड़ने पर दोनों ही सभाश्नों का इकट्ठा 
अधिवेशन बुलाना । 

(६) जो प्रस्ताव राज्यनियम बनाना मंजूर न हे, उस पर 
हस्ताक्षर न करना तथा जातीय सभाओं के पास्र पुनविचार 
के लिये उसे लौटा देना। यदि जातीय सभा के ३ सभ्य 
उसे पुनः पास कर दे' ते वह राज्यनियम बन जाता है, यह 
पहले ही लिखा जा चुका है । 

(७) जातीय सभा को संपूर्ण राष्ट्रों के परस्पर मेल का 
विश्वास दिलाते रहना । 

(८) अमेरिकन राज्याधिकारियों को काये सुपुद करना। 

(<) विदेशी दूतों का खवागत करना | 

(१०) इस बात का ध्यान रखना कि राज्यनियर्मा का 
संचालन विश्वासपूवेक उचित रीति से हो रहा है या नहीं | 

इन सब उपरित्तिखित अधिकारों तथा कत्तेव्यों को हम 
चार विभागों में बांट सकते हैं । 

( १ ) विदेशियों से संबद्ध कार्यों का अधिकार | 

( २ ) अंतरीय शासन से संबद्ध अधिकार | 

._ ( ३ ) नियामक अधिकार । 
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( ४ ) अधिकारियों का नियत करने के संबंध में अधिकार । 

अब हम इनमें से एक एक का पृथक पृथक विचार करेंगे । 

अमेरिका में विद्देशीय नीति का भी एक मुख्य स्थान होता, 
यदि अमेरिका भी युराप जैसे देशों की तरह भिन्न भिन्न शक्ति- 
शाली विरोधी राष्ट्रों के बीच में पड़ा 
द्वाता । अमेरिका युराप से दूर है, अत: 
युराप के विक्ञोभों का अमेरिका पर बहुत 
अधिक प्रभाव नहीं पड़ सकता । इस दशा में विदेशीय नीति 
का अमेरिका में मुख्य स्थान न होने पर भी अभी तक उनकी 
विशेष क्षति नहीं हुई है । प्रधान युद्ध की उद्धोषणा नहीं कर 
सकता, क्योंकि यह कांये जातीय सभा का है। पर इसमें 
संदह नहीं कि अ्रमेरिका का प्रधान यदि चाहे ते वह राज- 
काये इस प्रकार चल्लावे जिससे जातीय सभा फे लिये यह 
भग्रावश्यक हो जाय कि वह युद्ध को उद्भोषणा करे । १८४५४ 
में प्रधान पालक ने ऐसा किया भी था । प्रतिनिधि सभा का 
य्ञपि राजनीति में कोइ प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं है, तथापि श्रपनी 
सभा में वह भिन्न भिन्न प्रस्ताव भिन्न भिन्न राजनीतियों के विषय 
में पास करती रहती है श्रौर कई बार राष्ट्र सभा का भी अपने 
प्रस्तावों में सम्मिलित होने के लिये बुला लिया करती है | यह 
तभी होता है जब किसी प्रस्ताव पर उसे विशेष बल देना होता 
है। परंतु प्रधान इन प्रस्तावों पर चलने के लिये बाध्य नहीं है 
अर प्रायः वह इन प्रस्तावों की अवहेल्नना ही किया का ता है | 


(१) विदेशियों से 
संबद्ध काया का अ्रधिकार 
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प्रतिनिधि सभा उपरित्षिखित प्रकार से प्रधान को प्रभा- 
चान्वित नहीं कर सकती, पर वह एक दूसरी विधि से उसे 
ग्रपनी इच्छाओं पर चल्लने के लिये बाध्य भी कर सकती 
है। व्यापार-वयवसाय की संधि तथा आयदव्यय संबंधी 
विषयों में प्रधान प्रतिनिधि सभा के बंधन में है । श्राधुनिक 
युद्धों में धन की कितनी आवश्यकता होती है, यह किसी से 
छिपा नहीं हैं। प्रधान युद्ध उद्घोषित कर ही नहीं सकता 
जब तक कि प्रतिनिधि सभा रुपए आदि की उसे सद्दायता देना 
स्वीकृत न कर ले। सारांश यह कि प्रधान जहाँ राष्ट्र खा 
तथा प्रतिनिधि सभा के बंधन में है, वहाँ स्वतंत्र भी है । प्रति- 
निधि सभा की शक्ति से वह बाहर है और राष्ट्र सभा भी उसे 
बहुत सी बाते' स्वतंत्र तौर पर करने देती है । 

शांति काल में प्रधान के अधिकार श्रति परिमित होते हैं । 
यह इसलिये कि प्राय: भिन्न भिन्न राष्ट्र अपना प्रबंध तथा 
शासन करने में बहुत कुछ खतंत्र हैं । 
परंतु युद्ध काल्न में, विशेषतः देशिक 
युद्ध (2 0एं] ५७७/) में प्रधान की शक्ति 
अनंत सीमा तक बढ़ जाती है। युद्ध के काल सें वह स्थल्- 
सेना तथा नौसेना का मुख्य सेनापति होता है श्रौर राष्ट्र की 
संपूर्ये शक्ति अपने हाथ में कर सकता है। यदि जातीय 
सभा चाहे ते। उसे उस विपत्काक्ष में अनंत शक्तिशाली और 
एकमात्र स्वेच्छाचारी का रूप भी दे सकती है। इस शक्ति 


(२) अंतरीय शासन 
संबंधी अधिकार 
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से प्रधान राष्ट्रसंघटन के संपूरणं राष्ट्रों के अ्रंतरीय विद्रोह 
दमन कर सकता है; और प्रधान के भय से इस प्रकार की 
घटनाएँ प्राय: होती भी नहीं हैं । 

अ्रमेरिका का प्रधान दाोनें जातीय सभाओं में से किसी 
सभा का सभ्य नहीं हो सकता! वह ते स्वयं जनता 
का एक अधिकारी है। जनता ने उसे 
नियामक शक्ति की बुराश्यों से प्रपने 
ग्रापका बचाने के लिये नियत किया है तथा साथ ही उसे 
यह अधिकार भी दिया है कि वहद्द जिस प्रस्ताव फो चाहे, 
बिल्कुल पास ही न करे । न अमेरिका का प्रधान और न 
उसके अधिकारी सभाओं में एक भी प्रस्ताव पेश कर खकते 
हैं, क्यांकि वे सभाओं के सभ्य ही नहीं द्वोते । 

शासन-पद्धति के निर्माताओं ने राज्याधिकारियों को नियत 
करना प्रधान के हाथ में दिया है ओर इस प्रबल शक्ति का 
वहद्द दुरुपयोग न कर सके, भ्रत: उस पर 
राष्ट्र सभा की स्वीकृति रूपो केद भी लगा 
दी है। प्रधान जॉनसन की छोड़कर 
ग्रन्य किसी प्रधान से राष्ट्र सभा का इस विषय में प्राय: 
झगड़ा नहों हुआ है। प्रधान द्वारा नियत किए हुए बड़े बड़े 
अधिकारियों की सभा को हम प्रधान की मंत्रिसभा कह 
सकते हैं। एक बार राष्ट्र सभा की स्वीकृति से मंत्रियों को 
नियत करके प्रधान उन्हें पदच्युत भी कर सकता है या नहीं , 


(३) नियामक अधिकार 


(४) अधिकारियों की 
नियुक्ति संबंधी अधिकार 
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इस विषय पर चिरकाल से विवाद चल्ल रहा है। परंतु 
बहुत से विद्वानों की सम्मति यही है कि बह ऐसा कर 
सकता है। अ्रमेरिका के राजकीय विभाग तथा उनके 
भधिकारी निम्नलिखित हैं--. 


विभाग मंत्री 
( १) राष्ट्रविभाग.... ... ... राशष्ट्रसचिव 
( २ ) काष विभाग ( खजाने का विभाग ) कोष ?? 
( ३ ) युद्ध विभाग 39४. &#8&8-.. +9# चंद; ४ 
( ४ ) नो विभाग का 
(४ ) न्‍याय विभाग... ०»... ... न्‍याय ?? 
( ६ ) डाक तार विभाग सा , डांक तार? 
( ७ ) अंतरीय विभाग ( गृहप्रबंध विभाग ) अतरीय ?? 
(८) कृषि विभाग...  ... -- ऊँषि ?! 


आ्राजकल प्राय: यह प्रश्न सवेत्र उठा हुआ है कि अमे- 
रिका में प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यक्ति प्रधान का पद क्‍यों नहीं ग्रहण 
करते, जब कि प्रधान को शक्ति तथा उसका मान भी 
बहुत ही अधिक है। महाशय ब्राइल की सम्मति में 
इसके कारण ये हैं-- 

(१) पद्दला कारण ते यह हे कि अमेरिका में बड़े बड़े 
योग्य व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करने का उतना यत्न नहीं 
करते जितना कि इँगलेंड तथा भ्रन्य युरापीय जातियों में | 
यह क्यों ? यह इसी लिये कि अमेरिका के बड़े बड़े योग्य 
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पुरुष धन एकत्र करने में जितना अनुराग रखते हैं, उतना 
राजनीतिक कार्यो में नहीं । 

( २ ) दूसरा कारण यह है कि अमेरिकन शासन-पद्धति 
ही इस प्रकार की है कि योग्य योग्य व्यक्तियों को प्रधान पद 
ग्रहण करने का अवसर कम मिलता हे । 

( ३ ) तीसरा कारण यह भी कहा जा सकता है कि 
बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के शत्र भी पर्याप्त ही देते हैं। 
मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के शत्र ता श्रधिक नहीं होते, 
परंतु मित्र अवश्य अधिक द्वोते हैं । 


छठा परिच्छेद 
स्विद्जलेड 

स्बिट्जलैंड संपूर्ण युरोप का खग कहा जा सकता है। उच्च 
पर्वतमालिका पर स्थित स्विसू जनता जिस स्वतंत्रता देवी का 
दुग्धपान कर रही है, वह भ्रन्य देशों की 
जनता से बहुत दूर है। स्विटूज- 
लैंड में किसी एक जाति का निवास नहीं है। वह भिन्न 
भिन्न जातियों के व्यक्तियों की निवासभूमि है। हाल की 
मनुष्य-गणना के अनुसार उस स्वर्गीय देश में २०८३०७७ 
जन, ६३४६१३ फरांसीसी, १४५४५१३० इटेलियन तथा 
३८३४७ रोमन भाषाभाषी जनों का निवास है। यदि बांधवता 
तथा जातीयता की भिन्नता ही स्विसू जनता में दोती 
तब भी कोई बात थो । उसमें घर्म की भिन्नता भी पर्याप्त है | 
उसका कारण यह है कि स्विट्जलेड के पर्वतीय प्रदेशों के 
कुछ प्रांतों पर युराप के धार्मिक परिवत्तनों तथा सुधारों का 
कुछ भी प्रभाव नहों पड़ा है। इसका परिणाम यह है कि 
उस स्थान के निवासी केथेलिक धर्म के ही कट्टर पक्षपाती 
हैं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि स्विट्जरलैंड की तराई के लोग 
पुणे प्रोटेस्टेंट भी हैं। इस प्रकार गणना करने से प्रतीत हुआ 
है कि स्विट्जलंड में जहाँ प्रोटेस्टेंट हे हैं, वहाँ कैथे।लिकों की 


राष्ट्रसंघटन का उछूव 
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सख्याई ही है। धम्म, भाषा तथा जातीयता में परस्पर सवेथा 
विभिन्न स्विल जनता में कान सी 'शाखन-पद्धति? उपयुक्त हो 
सकती है ? यह प्रश्न स्वभावत: ही चित्त में उपस्थित द्वोता है। 
इसका समाधान करने से पूर्व हम स्विट्जरलैंड के राजनीतिक 
परिवत्तन पर ही पहले कुछ लिख देना आवश्यक समभते हैं । 

स्विट्जलेंड में सन्‌ १३०5 में द्वी वे परिवत्तेन आरंभ हो 
गए थे जिन्होंने वत्तमान काल्लीन भराश्चयेप्रद, विचित्र स्विस 
शौसन-पद्धति का जन्म दिया हे । उन दिनों में लूखने सरो- 
वर के तटस्थ स्क््वीज, पूरी तथा अंतवंडन के प्रांतों ने सम्राट 
हेनरी सप्तम से स्वतंत्रता संबंधो कई अधिकार प्राप्त कर 
लिए थे । १३ वीं सदी के मध्य में ही ये सबके सब प्रांत 
परस्पर मिल गए थे श्रार यह तत्काल्लीन स्विख राष्ट्र-संघटन 
द्वी वत्तमान कालीन स्विस राष्ट्र्संघटन का जन्मदाता कद्दा 
जा सकता है। समय समय पर इस राष्ट्र-संघटन में 
जहाँ अन्य स्विस राष्ट्र मिलते चले गए, वहाँ इसकी शक्ति भी 
बहुत ही बढ़ गई । विजयी नेपोलियन ने स्विस राष्ट्र-संघटन 
से स्वत: लाभ उठाने की इच्छा से उसमें अपनी सेना भेजी 
तथा तत्कालीन फरांसीसी शासन-पद्धति के अनुसार द्वी वहाँ 
की शासन-पद्धति भी कर दी श्र अपने साथ उसका घनिष्ठ 
संबंध जोड़ने का यत्न भी किया । सन्‌ १८१५ में ज्योंही फ्रांस 
की शक्ति स्विटजलैंड से हटी, त्योंही वहाँ की शासन-पद्धति में 
परिवर्त्तन द्वाना आरंभ हुआ | राष्ट्र-संघटन के संपूर्ण राष्ट्र 

शा०-- १ ० 
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फरांसीसी शासन-पद्धति से बहुत द्वी भ्रधिक असंतुष्ट थे, अतः 
उन्होंने अपने देश की प्राचीन शासनपद्धति का पुन: उद्धार किया | 

१८४८ के लगभग स्विस प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों तथा केथे्िक 
राष्ट्रों के बीच धार्मिक युद्ध हे! गया जिसमें केथेशलिक हारे । 
इसका परिणाम यह कुआ कि १८४८ में एक नह शासन- 
पद्धति निर्मित की गई । १८७४ में शासन-पद्धति में कई 
एक ऐसे परिवत्तन किए गए जिनसे राष्ट्र-संघटन की शक्ति 
पूर्वापेत्ा बढ़ गई जो कि श्राजकल्ल स्विस राष्ट्र-संघटन फे आधार 
का काम कर रही है। स्विस राष्ट्रसंघटन में छोटे छाटे चेबीस 
राष्ट्र सम्मिलित हैं। शासन-पद्धति फे श्रनुखार अमेरिका की 
तरह स्विट्जलैंड में भी दे सभाओं का होना निश्चय हुआ । 
एक राष्ट्र-सभा, द्वितीय प्रतिनिधि सभा। राष्ट्र-सभा में भिन्न 
भिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का अ्राना निश्चित हुआ और प्रति- 
निधि सभा में जनता के प्रतिनिधियों का आना उपयुक्त 
ठहराया गया । १८७४ में राष्ट्रसंघटन का मुख्य न्यायाक्षय 
बनाया गया जो स्विट्जलैंड में साम्राज्य का मुख्य न्याया- 
लय समभा जाता है । 

स्विस राष्ट्रसंघटन प्रतिदित नवीन नवीन नियमों को 
पास करवाकर प्पनी शक्ति बढ़ाता जाता है; श्रैर इसका 
कारण यह है कि स्विस राष्ट्र स्वयं इतने 
छोटे हैं कि बहुत से काये एकमात्र उनसे 
नहीं हो सकते। वे अपनी आवश्यकताओं को अ्रकेले 


राष्ट्र-संघटन के गुण 
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ही पूण करने में सर्वथा असमथे हैं। इस दशा में राष्ट्र 
संघटन का बहुत से कार्या' को अपने हाथ में लेकर उन्हें 
सहायता पहुँचाना आवश्यक प्रतीत होता है । यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जलेंड में बड़े से बड़े राष्ट्र 
की जन-संख्या पाँच लाख से ऊपर नहीं है। और ऐसे भी 
छोटे छोटे राष्ट्र उसमें सम्मिलित हैं जिनक्री जनसंख्या तेरह 
हजार से ऊपर नहों है। स्विस राष्ट्रसंघटन के निम्नलिखित 
काये गिनाए जा सकते हैं-- 
(१) राष्ट्रों के विद्देशीय संबंधों का निरोक्षण तथा नियमन | 
(२) राष्ट्रों की अंतरीय स्वरत्षा, शांति तथा प्रबंध करना। 
(३) देश के धामिक संघों तथा मठों का प्रबंध करना । 
(४) मादक द्रव्यों के विक्रय तथा व्यवस्रायों के संचात्षन 
के लिये नियम बनाना । 


(५) रेलवे के निर्माण तथा संचाक्षन का प्रबंध फरना । 

(६) विशेष विशेष रोगों से जनता को बचाने के लिये 
स्वास्थ्य-संबंधी नियम बनाना | 

(७) व्यवसायों में श्रमियों की उन्नति के लिये श्रमसंबंधी 
नियम बनाना । 

(८) श्रमियों का बीमा कराना तथा व्यावसायिक नियम 
बनाकर प्रचलित करना । 


(<) नदियों तथा जंगलों का निरीक्षण करना । 
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(१०) श्रावश्यक्रीय स्थानों पर भिन्न भिन्न राष्ट्रों के 
प्रेल सेबेंधी तथा निवास संबंधी राष्ट्रीय नियमों को 
शिथिज्ल करना । 

(११) मुख्य मुख्य सड़कीा तथा पुलों का निरीक्षण करना। 

फ्रीबग नामक राष्ट्र को छोड़कर स्विस्‌ राष्ट्रसंघटनफे प्राय: 
सभी राष्ट्रों में सीधे तार पर या श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक राज्यनियम 
के पास करवाने या न करवाने में राज्य- 
नियम द्वारा जनसम्मति लेने की कोई न 
काई विधि अवश्य प्रचलित है। छोटे छोटे राष्ट्रों में जहाँ 
जनसम्मति सीधे ही प्रजा से ले ज्ञी जाती है, वहाँ 
बड़े बड़े राष्ट्रों में, जिनसें प्रतिनिधि-खभात्मक राज्यप्रणाली 
का ही बहुत कुछ अवलंबन हे, जन-स्रम्मति लेने की एक 
नवोन विधि काम में लाई जाती है। स्विट्जलैंड में तीन 
प्रकार की जनसम्मति काम में लाई जाती है --( १) 
अबाध्य जनसम्मति, ( २) बाध्य जनसम्मति और ( ३ ) 
नियामक जनसम्मति | 

जिन जिन स्विस्‌ राष्ट्रों में ध्रवाध्य जनसम्मति की रीति 
प्रचलित है, वहाँ राज्य स्वयं राज्यनियमों के बनाने में जन- 
सम्मति ल्लेने फे लिये प्रजा की ओर से बाध्य नहों है। 
हाँ, इसमें संदंह नहीं कि यदि जनता किसी राज्यनियम 
को राष्ट्र में प्रचलित होने से सर्वेथा ही हटाना चाद्दे, ते। वह 
उसे हटा खकती है। इस अवस्था में जनता के बहुत से व्यक्ति 


जनसम्मति विधि 
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€ व्यक्तियों की संख्या भिन्न भिन्न राष्ट्रों के राज्यनियम्मों द्वारा 
भिन्न भिन्न नियत हे ) अपने अपने हस्ताक्षर करके राज्य के 
पास एक ऐसा पग्रा्थनापतन्न भेजते हैं जिसमें लिखा होता है कि 
अमुक अम्ुक राज्यनियम हमें अभीष्ट नहीं हैं। भ्रतः उन पर 
जनता की सम्मति ( राज्यनियमों पर वे ही व्यक्ति सम्मति दे 
सकते हैं जिनका प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुनने का 
अधिकार प्राप्त है ) ले ली जाय । राज्य इस प्रकार के प्राथना- 
पत्र के पहुँचने पर राज्यनियमाों पर जनसम्मति लेने के लिये 
बाध्य है। प्राथेनापन्र में लिखे हुए राज्यनियमों पर राज्य 
जनसम्मति लेता है और जनता को हाँ या ना एक ही उत्तर 
देना पड़ता है। इप प्रकार की जनसम्मति लेने से यदि कोई 
राज्यनियम न पास हुआ तो राज्य को अपनी इच्छाओं के 
विरुद्ध भी उस नियम को राष्ट्र में प्रचत्षित करने से रोकना 
पड़ता है। इस प्रकार प्राथेनापन्न द्वारा राज्य की जनसम्मति 
लेने की विधि अ्रबाध्य जनसम्मति की विधि कही जाती है। 
परंतु बहुत से ऐसे खिस राष्ट्र हैं जिनमें बाध्य जनश्नम्मति 
फी विधि का ही प्रचार है। अर्थात्‌ उन राष्ट्रों में राज्य 
को राज्यनियम बनाने के लिये खयं ही जनता की मम्मति 
लेनी पड़ती है। जनता को प्राथेनापत्र भेजने की कोई 
आवश्यकता नहीं होती । 

बाध्य जनसम्मति किसी राष्ट्र की शासन-पद्धति का 
प्रजासत्तात्मक राज्य के सिद्धांतों के बहुत समीप तक पहुँचा 
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देती हे, क्योंकि इससे प्रत्येक राज्यनियम के पास करने या 
न करने में सीधे तार पर जनता की ही सम्मति होती है। 
संबसे बड़ा ल्ञाभ तो यह है कि इस 
विधि द्वारा जनता में शांति-भंग नहीं होने 
पाता । अबाध्य जनसम्मति की विधि में प्राथेनापन्र पर 
जनता के हस्ताक्षर करवाने में राष्ट्र में बड़ा भारी विक्षोभ 
उत्पन्न दवा जाता है। वैलेस नामक खिस राष्ट्र में १८४४ 
में पहले पहल अ्रबाध्य जनसम्मति की विधि प्रचलित हुई 
थो। उस राष्ट्र में यह विधि विफल सी सिद्ध हुई, क्योंकि 
राज्य के बहुत से श्रावश्यक नियमा का भी जनता ने न पास 
किया। कुछ भी हो, सन १८९४२ में कुछ आर्थिक 
विषयां के लिये इस विधि का अवलंबन करना वहाँ उचित 
ठहराया गया। ज्यों ज्यों समय गुजरा, अन्य राष्ट्रों ने भी 
श्रबाध्य या बाध्य जनसम्मति की विधि में से किसी न किसी 
विधि का अवलंबन कर लिया । आवश्यकता पड़ने पर एक 
विधि को छोड़कर दूसरी विधि का तथा दूसरी का छोड़कर 
पद्दल्ली का भो वे अवलंबन करते रहे । परंतु यहाँ पर यह 
स्मरण रखना चाहिए कि आजकल प्राय: सब राष्ट्रों में यदि 
शासन-पद्धति में किसी प्रकार का परिवतेन करना हो ते 
बाध्य-जन-सम्मति की विधि ही का आश्रय छ्ेना पड़ता है। 
शासन-पद्धति से अतिरिक्त विषयों में ते किसी राष्ट्र में कोई 
विधि प्रचलित है, किसी में कोई । स्थूल रूप से दिग्दशेन 


बाध्य जनस म्मति 
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कराने के लिये भिन्न भिन्न राष्ट्रों की जन-सम्मति की विधियाँ 
दम नीचे देते हैं-- 


राष्ट्र जनसम्मति अ्वलंबन का 
बाध्य या अबाध्य समय 

राष्ट्रसंघटन अबाध्य १८७७ 

जूरिच (2५४८). बाध्य १८६ई< 

बने ( 86786 ) हे के 

लूसने ( [.008॥08 ) घध्रबाध्य १८६४ 


साधारण तार पर बाध्य १८४८ तथा 


स्‍्कीज़ ( 50फ़ज्४ ) | अबाध्य (संघियों में ) १८७६ 


जग ( 2०९४ ) अधाध्य १८७७ 
फ्रीब्ग ( शए७ंफ०पण४ ) ,, 
सालूअर ( 50]0५76 ) बाध्य २१८६ई< 
“ (अबोध्य १८४६) 

बेस्त नगर ( 3890 ) अबाध्य १८६१, १८७५ 
बैस्त ग्रामीण (888]0) बाध्य १८६३ 
शाफूह्ासन (8०!र्शाी- 

08प8७॥ ) १) १८८४ ( १८४६ अबाध्य ) 
सेंट गाल (56, ७७)]) झबाध्य १८६१ तथा 

१८5७ 

ग्रिजंस (57४8075) बाध्य १८५२ 


ध्पार्गो (/७/ 2७५) 9 १८२७२ 
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राष्ट्र जनसम्मति अवलंबन का 
बाध्य या भ्रबाध्य समय 
थर्गों (7॥072००) बाध्य १८६४८ 
टिसिना (!४९४॥४०)  अबाध्य १८८३ 
हे तथा १८८२ 


अबाध्य (साथा 
बाढ़ (४७५०) ! बाध्य (साधारण वि०) १८८५ 


बाध्य (आशिक वि०) १८६१ 
वैलेस (५७।७७) बाध्य (आधिक वि०) श८५२ 


पर अबाध्य १८७<€ 
न्यूकेटल(४०प९०॥७(०) 

वकटसा ) ! बाध्य (आधिक वि०) १८५८ 

जनेवा ((४07९५9 ) ख्रवाध्य १८ 


शासन-पद्धति में परिवर्तन करने के लिये स्विस्‌ राष्ट्र-संध- 
टन को बाध्य जन-सम्मति विधि का ही अवलंबन करना 
पड़ता है। इसके अतिरिक्त भ्रन्य विषेयों पर यदि साम्राज्य 
के तीस हजार मनुष्य या श्राट राष्ट्र मुख्य राज्य के पास 
प्राथनापत्र भेजें तो मुख्य राज्य को उन विषयों पर जनसम्मति 
लेनी पड़ती है। मुख्य राज्य द्वारा पास किया हुआ नियम 
नब्त्रे दिनों तक साम्राज्य में प्रचल्लित नहीं किया जा सकता | 
यह नियम इसलिये किया गया हे कि जनता यदि इस 
पर अबाध्य-जन-सम्मति” लेना चाहे तो उसे तीस हजार 
मनुष्यों के हस्ताक्षर करवाकर मुख्य राज्य के पास प्राथेना- 
पत्र भेजने का भ्रवसर मिल सके । 


( १५३ ) 


अभी तक भिन्न भिन्न राष्ट्रों की ओर से अबाध्य-जन- 
सम्मति ह्लेने के लिये प्राय: मुख्य राज्य के पास प्राथेनापत्र 
नहीं भेजा गया है। पर जनता के तीस हजार व्यक्तियों द्वारा 
कई बार प्राथनापत्र भेजे जा चुके हैं। १८७४ से १८<५ तक 
लगभग १८२ नियमों में से २० नियमों पर अबाध्य जन- 
सम्मति ली गईं जिनमें से केवल ६ हो नियम जनता ने पास 
किए तथा अन्य सब नियमों का पास नहीं किया | इसी समय 
में मुख्य राज्य की ओर से शासन-पद्धति सम्बन्धी १० नियम 
बाध्य जन-सम्मति के लिये जनता के पास भेजे गए जिनमें से 
केवल ६ हीं पास किए गए। इसी प्रकार बने नामक राष्ट्र में 
१८६5८ से १८८६ तक €ू७ राष्ट्रोय प्रस्ताव जनता में पास 
होने के लिये भेजे गए। इनमें से केवल ६-८ हो पास हुए, 
शेष छोड़ दिए गए। साल्ूर नामक राष्ट्र में भी यहो घटना 
हुई । यहाँ १८७० से १८४१ तक ६६ नियम जनता के 
पास भेजे गए थे जिनमें से कंवज्ष पंद्रह ही नहीं पास 
किए गए थे। शेष ५१ नियमों का जनता ने स्वीकृत 
कर लिया था। इसी प्रकार के परिणाम जूरिच नामक 
राष्ट्र ने भो प्रकट किए हैं । 

स्विट्जलेंड की जन-सम्मति विधि द्वारा न पास किए हुए 
नियमों पर जत्र विचार किया जाता है, तो पता लगता है कि प्रायः 
जनता ने उन्हों प्रस्तावों के। नहीं पास किया जिनसे अ्रधिक 
सुधार होने की आशा थी। यह क्यों ? यह इसी लिये कि 
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प्राय: जनता अ्रपने प्रतिनिधियों की श्रपेक्षा अधिक संकुचित 
विचार की हुआ करती है । ख्विट्जलें'ड में जन-सम्मति-विधि 
की विशेष रूप से समाक्तोचना हुआ्रा करती है। समालोचकों 
का कथन दे कि यह विधि भी जनता की सम्मति की वास्त- 
विक सूचक नहीं कही जा सकती, क्योंकि राज्य-नियमों क 
पक्तपाती लोग प्राय: इतनी उत्सुकता से सम्मति देने के लिये 
नहीं जाते जितनी उत्सुकता से विपक्षी लोग जाते हैं। यह 
इसी से प्रत्यक्ष है कि बने नामक राष्ट्र में कुल सम्मति देने योग्य 
पुरुषों के ४३ प्रति सेकड़ा ही 'जन-सम्मति विधि? में राज्य- 
नियमों पर सम्मति देने जाते हैं। विचित्रता यह है कि इसकी 
अपेक्षा सम्मति देनेवालें की प्रति सेकड़े श्रधिक संख्या प्रति- 
निधियों के चुनाव के समय हुआ करती है, जे। कि गणना के 
अनुसार ६३ होती दै। यह अंतर इस बात का सूचक हे कि. 
जनता का प्रेम 'जन-सम्मति-विधि? में उतना नहीं है जितना 
कि चुनाव में है । प्रस्तावों के विषयों के अनुकूल ही सम्मति 
देनेवालों की संख्या घटा बढ़ा करती है। कई एक प्रस्तावों 
पर जहाँ ८७'६ सम्मति देनेवाले पहुँचते हैं, वहाँ कुछ पर केवल 
२०२ ही | जनता के अधिक प्रिय विषयों से क्लेकर न्यून प्रिय 
विषयों तक की सूची यथाक्रम इस प्रकार है--( १ ) धार्मिक 
विषय, (२) राजनीतिक विषय, ( ३ ) रेक् की सड़क, 
(४) विद्यालय, (५) प्राय-व्यय संबंधी विषय, ( ६ ) 
शासन संबंधी विषय | 
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उपयुक्त सूची से स्पष्ट हुआ होगा कि जनता का शासन- 
संबंधी विषय ही सबसे कम प्रिय हैं तथा उन्‍्हों पर सम्मति 
देनेवाले भी बहुत ही कम पहुँचते हैं। यह क्‍्यें ? यह इसी 
लिये कि जनता जा विषय समभ् सकती है तथा जिसपर विचार 
सकती है, श्रधिकतर उसी पर सम्मति देने के लिये जाती है। 
शासन संबंधी कठिन विषय उसकी समझ में नहीं ञ्रा सकते, 
अ्रत: उन पर वह सम्मति देने के लिये नहीं जाती। ऐसे कठिन 
विषय में जनता के बहुत दह्टी थोड़े व्यक्तियों का प्रवेश होता है; 
भ्रत: उस पर सम्मति देने के लिये भी बहुत ह्वी थोड़े व्यक्ति 
जाते हैं, औ।र यह उचित भी प्रतीत द्वोता है । दूसरा प्राक्षेप जन- 
सम्मति-विधि पर यह किया जाता है कि जनता को पर्याप्त साधन 
प्राप्त नहों हैं जिनसे वह किसी विषय पर गंभीर रूप से अपनी 
सम्मति निश्चित करे । यह श्राक्षेप बहुत कुछ सत्य है । 
परंतु इस दूषण को दूर करने के लिये सिस राज्य ने जो कुछ 
यत्न किया है, वद्द भी प्रशंसनीय है । राज्य उन प्रस्तावों को 
अपने प्रेस द्वारा छपवाकर जनता के पास भेज देता दे जिन पर 
उसे 'जन-सम्मति? लेनी होती है। इस काये में राज्य 
का बहुत धन ख्चे होता है। गणना से पता क्गा है कि 
राज्य के १३०००० फ्रंक ( ७७००० रु७ ) के लगभग कंबल 
इसी काये में व्यय होते हैं | प्रस्तावों को मुद्रित प्रति मिलने से 
विषय जनता के सामने आा जाता है श्रार उसके समभाने के 
लिये अभी तक काई साधन रस्विस्‌ राज्य का नहीं सूझा है * 


( १४६ ) 


त्तीसरा आक्षंप इस विधि पर यह किया जाता है कि इस 
विधि के प्रचलित द्वोने से यह बहुत संभव हे कि कालांतर में 
जनता के प्रतिनिधि राज्यकाये में श्रपना उत्तरदायित्व बहुत ही 
कम समभने लगें । परंतु यह आज्ञषेप कहाँ तक सल है, 
इसका निणेय करना अत्यंत कठिन है। क्या होगा, यह 
कान कह सकता है। जो कुछ सामने है, वह ते यही है कि 
अभो तक स्विट्जलेंड में यह दशा नहीं हुई है। प्रतिनिधि 
राज्यकाये में बहुत कुछ प्रपने उत्तरदायित्व का समभते हैं , 
इस प्रकार यह दिखाया जा चुका है कि जन-सम्मति-विधि 
पर क्या क्‍या आक्षप भिन्न भिन्न विद्वानों की ओर से किए 
जाते हैं। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि स्विट्जरले'ड 
में ऐसा काई व्यक्ति नहीं है जो इस विधि का मूल्लो- 
च्छेदन करना चाहे । जो कुछ ओक्षेप किए जाते हैं, वे केवल 
इसी लिये कि यह विधि जनता के लिये अतिशय ल्लाभकर है । 
अत: इसमें जे दूषण हैं, उन्हें भी किसी प्रकार से दूर कर 
दिया जाय | इस विधि के कारण हो स्विट्ज्लेंड की शासन- 
पद्धति सब देशों की अपेक्षा आदश शासन-पद्धति समभी जाती 
है। महाशय ड्राज जेसे राजनीतिज्ञ तथा योग्य विद्वान का 
कथन है कि जनसम्मति की विधि स्विट्जलेंड में अ्रभी तक 
बहुत ही बुद्धिमत्ता से काम में लाई गई हैं। अतः इसने 
उस देश को हानि की श्रपेत्षा बहुत कुछ लाभ ही पहुँचाया है । 
मनुष्यों के प्रत्येक काये के सहश यह भी अपूर्ण ही है। जो। 


( १५४७ ) 


कुछ लोगों का करना चाहिए, वह केवल यही है कि इसके 
परित्याग की अपेक्षा इसके दूषणों के दूर करने का ही विशेषत: 
यत्न हो । जन-सम्मति-विधि ने स्विस्‌ राष्ट्र-संघटन का बहुत 
ही भ्रधिक ज्ञाभ पहुँचाया हे । 

बाध्य तथा अबाध्य जनसम्मति पर जा कुछ लिखना था, 
वह लिखा जा चुका है। भ्रब नियामक जनसम्मति पर भी में 
कुछ लिख देना आवश्यक समभता हूँ। बाध्य तथा शअ्रबाध्य 
जनसम्मति की विधि एक मात्र निषेधात्मक है; भ्रथात्‌ 
इस्र विधि के द्वारा जा कुछ स्विस जनता कर सकती है, 
वह केवल यही है कि अपने प्रतिनिधियों द्वारा पास किए 
हुए नियमों को चाहे राज्य में प्रचलित करे, चाइं प्रचलित 
होने से रोक दे। परंतु स्विस्‌ विद्वानों की सम्मति है 
कि प्रजासत्तात्मक राज्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता 
जब तक जनता का नियम-निर्माण में पूृणे रूप से हाथ न 
द्वे। अतः इस बात की पूर्णता के लिये भी वहाँ एक विधि 
प्रचलित की गईं है जिसे नियामक-जन-सम्मति विधि ( [06 
एणंधं०धए० ) के नाम से पुकारा जाता है।- नियामक- 
जन-सम्मति-विधि के अनुसार जातीय सभाओं के सभ्यों के 
विरुद्ध भी कुछ व्यक्ति एक नियम बनाते हैं तथा उस पर 
बहुत से च्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाकर राज्य के पास भेज 
देते ४ ै। राज्य उस नियम का अपनी नियामक सभाओं में 
भेजता है। यदि वह नियम पास हुआ, तब ते कोई बात 


( १४८ ) 


नहीं है, वह राज्यनियम हो ही गया जा कि जनता को 
अभीष्ट था । परंतु यदि वह नियम वहाँ पास न हो, तब 
राज्य उस नियम पर जनसम्मति लेता हे। यदि जनसम्मति 
उस्त नियम को पास कर दे, तब वह राज्यनियम हो जाता 
है तथा राज्य का अपनी सम्मति क॑ विरुद्ध भी उस्र पर काये 
करना ही पड़ता है। कई बार ऐसा द्वोता है कि प्राथनापत्र 
भेजनेवाज्षे साधारण तोर पर किसी नियम के सुधार का ही 
जिक्र करते हैं; परंतु जब जनता सुधार करना स्वीकृत कर लेती 
है, तब प्रार्थीजन या राज्य काईं डस नियम को सुधारकर पुनः 
जनता में पेश करते हैं तथा वहाँ से पास होने पर वह सुधार 
राज्यनियम का रूप धारण कर लेता है । यहाँ पर यह स्मरण 
रखना चाहिए कि मुख्य राज्य के किसी प्रस्ताव पर 'नियामक- 
जन-सम्मति' लेने के लिये पचास हजार पुरुषों का प्राथेना- 
पत्र पर हस्ताक्षर करना श्रावश्यक है। जूरिच राष्ट्र का 
नियम है कि पाँच हजार आदमी जिस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर 
करके भेजें, वह प्रस्ताव राज्य का नियामक-जन-सम्मति के 
लिये भेजना पड़ता है। इसी प्रकार 'नियामक-जन-सम्मति' 
का किसी प्रस्वाव के संबंध में विचार करवाने के लिये भिन्न 
भिन्न राष्टों की ओर से हस्ताक्षर करनेवालों की भिन्न भिन्न 
संख्या नियत है । 

१८४८ में स्विसु शासन-पद्धति के निर्माताओं ने अमेरि- 
कन शासन-पद्धति फे अ्रनुसार ही ध्पने देश की शासन-पद्धति 
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का निर्माण किया। उन्हें यह पसंद न था कि वे भी अपने 
देश में साम्राज्य के शासन का संपूर्ं भ्रधिकार एक प्रधान 
के ही हाथ में दे दें। अतः उन्होंने 
प्रधान के स्थान पर एक राष्ट्रीय 
उपसमिति” का निर्माण किया । राष्टोय 
उपसमिति में उन्होंने सात सभ्य रखे ओर उनमें से किसी दे 
का एक-राष्ट्रीय होना खवथा निषिद्ध किया । ख्िस्‌ शासन- 
पद्धति के निर्माताओं ने यहीं पर बख न की। उन्होंने 
राष्ट्रीय उपसमिति की शक्ति भी इस बात से न्‍्यून कर दी 
कि उसे प्रतिनिधि सभा का ही एक श्रेग बना दिया। इस 
प्रकार उन विद्वानों ने स्विस शासन-पद्धति के जे। मुख्य मुख्य 
झग बनाए, वे ये हें-/-( १ ) प्रतिनिधि सभा, (२ ) राष्ट्र 
सभा, (३) जातीय सभा, (४) राष्टीय उपसमिति 
ओर ( ५ ) न्याय सभा । 

अमेरिकन शासन-पद्धति का सामने रख कर ही खिस्‌ 
शासन-पद्धति का निर्माण किया गया है, यह अभी लिखा जा 
चुका है। परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि दोनों 
देशों की शासन-पद्धतियाँ काये में एक दूसरी से सवंधा 
विपरीत हैं | कहद्दों स्विसू शासन-पद्धति प्रबल्त हे और प्मेरि- 
कन शासन-पद्धति दुबेल है; और जहाँ द्वितीय प्रबल है, 
वहाँ प्रथम दुबेल है। दृष्टांत के तौर पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में राष्ट सभा तथा न्याय सभा प्रशंसा के योग्य समझी 


स्विस्‌ राष्ट्संघटन 
की शासन-पद्धति के श्रेग 
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जाती हैं, परंतु स्विस शाखन-पद्धति में ये ही देोनें निबेल 
समभी जाती हैं। खिसू शासन-पद्धति में राष्ट्रीय डपसमिति 
तथा प्रतिनिधि सभा प्रशंसनीय हैं, पर अमेरिकन शासन- 
पद्धति में वे श्रप्रशंसनीय हैं। सारांश यह कि दोनों ही देशों 
में शासन-पद्धति के उन उन अंगों ने सफल्लता से काम किया 
है जो उनकी स्वजातीय हैं । 

स्विस्‌ प्रतिनिधि खभा के सभ्यों की संख्या १४७ है| इसमें 
राष्ट्र द्वारा विभक्त ५२ प्रांतों से प्रतिनिधि आते हैं। स्विट- 
जलैंड में जनसंख्या तथा प्रतिनिधि का 
अनुपात १: २०००० है। बोस इजार से 
कम जनसंख्यावाल्े राष्ट्रों को एक प्रतिनिधि भेजने का अ्रधि- 
कार प्राप्त है; ग्रौर यदि किसी राष्ट्र की इतनी जनसंख्या हो कि 
उसे २०, हजार से भाग देने पर १० हजार से ऊपर शेष 
बचता हे।,, ते उसे एक और प्रतिनिधि भेजने का अधि- 
कार प्राप्त हो जाता है। प्रतिनिधि सभा का एक बार 
जो प्रधान या उपप्रधान होता है, वही अगली बार उस 
पद पर नहीं चुना जा सकता। यही नियम राष्ट्र के 
साथ भी है। अर्थात्‌ एक राष्ट्र का जो एक बार प्रधान 
या उपप्रधान दो, दूसरी बार उसी राष्ट्र का व्यक्ति उस 
पद पर नहीं चुना जा सकता। 

स्विस्‌ राष्ट्र सभा में पूर्ण राष्ट्र के दे सभ्य आते हैं प्रौर 
अरधराष्ट्र का केवल एक ही सभ्य आता है । रस्विस्‌ राष्ट्र सभा 


प्रतिनिधि सभा 
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का निर्माण अमेरिकन राष्ट्र सभा का देखकर किया गया था। 
परंतु कुछ कारणों से देनेों ही एक दूसरी से सर्वथा भिन्न भिन्न 
हैं । स्विटजलैंड में राष्ट्र सभा का जो पूर्व 
मान था, वह अ्रब नहीं रद्दा। भिन्न 
भिन्न दलें के नेता श्रब प्रतिनिधि खभा में जाना अधिक लाभ- 
दायक समझते हैं। यह क्यों? यह इसी लिये कि राष्ट्रीय 
उपसमिति के सभ्य प्रायः प्रतिनिधि सभा से ही चुने जाते हैं 
तथा उसके काये का निरीक्षण आदि करने में प्रतिनिधि 
सभा ही अधिक शक्तिशालिनी है | राष्ट्र सभा के कुल मिला- 
कर ४४ सभ्य हैं। ये२२ राष्ट्रों द्वारा चुनकर श्राते हैं। 
राष्ट्र सभा में प्रतिनिधियाँ का भेजने, डउजकी तनखादें देने 
तथा प्रतिनिधियों के स्वराष्ट्र संबंधी मामलों में रा्ट्रसंघटन के 
नियम नहीं लगते; अपितु भिन्न भिन्न राष्ट्रों के अपने श्रपने 
नियम ही इन मामलों में काम करते हैं। एक राष्ट्र अपने 
प्रतिनिधि का चार वर्ष के लिये भेजता है श्रौर दूसरा राष्ट्र 
कंबल एक ही वर्ष के लिये। भिन्‍न भिन्‍न राष्टों में राष्ट्र 
सभा के प्रतिनिधियों के चुनने का तरीका भी भिन्न भिन्न हे । 
राष्ट्र सभा के प्रधान औ्रर उपप्रधान फे चुनाव में प्रतिनिधि 
सभा फे ही नियम लगते हैं । 

देना सभाओं के, स्विस्‌ शासन-पद्धति के अनुसार, निम्न- 
दाने सभाओं के काय्ये लिखित काये कद्दे जा सकते हैं--- 

१-/क) विदेशीय राष्ट्रों के साथ संधि श्रादि करना । 
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राष्ट्र सभा 
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(ख्र) शांति या युद्ध की डद्धोषणा करना । 

(ग) राष्ट्रसंघटन की सेना का प्रबंध करना । 

(घ) स्विट्जलैंड को युद्धों में उदासीन रखना 
तथा बाह्य स्वरक्षा करना । 

२--(च) राष्ट्रों के अधिकारों फे विरुद्ध राष्ट्रसंघटन 
के अधिकारों को सुरक्षित रखना | 

(छ) देश की अंतरीय स्वरक्षा तथा शांति के 
लिये भिन्न भिन्न नियमों को पास करना 
तथा भिन्न भिन्न काये करना ।. 

(ज) राष्ट्रसंघटन की शासन-पद्धति के श्रनुसार 
राष्ट्रों के लिये तथा राष्ट्रसंघटन के लिये 
भिन्न भिन्न नियम बनाना । 

३-(र) आय-ठ्यय का बजट बनाना । 

(ट) साम्राज्य के शासन के लिये भिन्न भिन्न 
राजकीय विभागों पर राज्याधिकारियों को 
नियत करना तथा उनका वेतन श्रादि 
निश्चित करना | 

४--राष्ट्रोय उपस मिति के कार्यों का निरीक्षण करना 
तथा उपसमिति फे शासन संबंधी निणेयें के विरुद्ध शिकायतों 
का निणेय करना । 
५---जन-सम्भति विधि द्वारा राष्ट्रसंघटन की शासन- 
पद्धति में परिवतन करना तथा उसको सुधारना | 


( १६३ ) 


जब दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन जातीय सभा 
के रूप में दाता है, तब उसके श्रधिकार 
भी भिन्न हो जाते हैं। वे ये हैं--- 
१--(क) राष्ट्रीय उपसमिति के सर्भ्यो को नियत 
करना । 
(ख) राष्ट्रीय न्यायाधीश, महामंत्रो तथा राष्ट्रीय 
सेना के सेनापतियों का नियत करना । 
२--अप राधियों को ज्ञमा प्रदान करना : 
३--राष्ट्रीय अधिकारियों की पारस्परिक कलह शांत 
करना इत्यादि । 
प्रतिनिधि सभा का प्रधान ही इसका प्रधान होता है तथा 
उसी के नियम जातोय सभा के कार्यक्रम के लिये काम 
में श्राते हैं । 
राष्ट्रीय उपसमिति के सभ्यों का चुनाव जातीय सभा 
द्वारा होता है। सभयों का चुनाव फेवल्ल तोन वर्ष फे लिये 
होता है। परंतु यदि जातीय सभा के 
सभयों का चुनाव तीन वे से पूर्व ही 
हो जाय, तो इसके सभ्यों का चुनाव भी बीच ही में दो जाता 
है। सारांश यह कि डउपसमिति का जन्म मरण जातीय 
सभा के साथ हुआ करता दे, क्योंकि वद्दी इसकी चुनने - 
वाली है। उपसमिति के सात सभ्य होते हैं प्रैर राष्ट्रकाये 
भी स्रात ही विभागों में विभक्त हें। इस प्रकार एक एक 


जातीय सभा 


राष्ट्रीय उपसमिति 
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सभ्य का एक एक विभाग का शासन मिल जाता है। मिन्न 
भिन्न विभागों का प्रधान ही राष्ट्रीय डपसमिति का सभ्य हुआ 
करता है। संपूर्ण विभागों के काये का निरीक्षण करने के 
लिये उन्हीं में से किसी एक को प्रधान के तोर पर चुन लिया 
जाता है। उपप्रधान भी उन्हीं में से किसी का नियत कर 
लिया जाता है जो प्रधान को समय समय पर सहायता 
पहुँचाता रहता है। उपसमिति के प्रधान श्रौर उपप्रधान को 
चुननेवाली एक मात्र जातीय सभा ही है। प्रधान तथा उप- 
प्रधान प्रति वर्ष बदलते रहते हैं । एक ही व्यक्ति का दूसरी बार 
डस पद पर नहीं चुना जाता। स्विट्जलेड में यह एक रीति सी 
चल गई है कि उपप्रधान का ही अगले वर्ष प्रधान के तौर पर 
चुन लिया जाता है तथा इस प्रकार क्रमश: उपस मिति के प्रत्येक 
सभ्य को इस पद पर आने का भ्रवसर मिल्लता रहता है। 
प्रधान के शासन संबंधी अधिकार उपसमिति के सभयों के तुल्य 
ही हैं। अपने साथियों की श्रपेज्ञा जे विशेष काये प्रधान के 
हाथ में है, वह केबल यही है कि वह अपने साथियों के कार्यों 
से सदा परिचित रहता है तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुचारू 
रीति पर चल्नाने के लिये प्रधान का पद ग्रहण करता है। 
१८८८ में विदेशीय विभाग का काये प्रधान के सपुर्द किया 
गया था; परंतु इसके लिये जब स्थिरता की भश्रावश्यकता हुई, 
तब यह निश्चित हुभ्रा कि प्रधान जिस विभाग का काये 
अपने हाथ में लेना चाहे, ले ले । स्विटजलैड में राजकाय के 
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सात विभाग हैं, यह पूर्व ही लिखा जा चुका है। उनके नाम 
निम्नलिखित हैं--- , 

( १) विदेशीय विभाग, ( २ ) न्याय तथा पुलिस विभाग, 
( ३ ) कृषि विभाग तथा व्यवस्ताय विभाग, ( ४ ) युद्ध विभाग, 
( ५ ) आयव्यय विभाग, (६ ) डाक तथा रेह्ष विभाग, 
और ( ७ ) अतरीय ( गृह्य प्रबंध ) विभाग । 

उपसमिति फे काये बहुत से हैं। डपसमित्ति के बहुत 
से न्‍्यायात्ञय संबंधी काये हैं और शासन संबंधी काये भी 
उसके पास पर्याप्त हैं। स्विट्जलैंड में यद्यपि मुख्य न्यायालय 
है जिसमें राज्यनियम संबंधी कगड़े भेजे जाते हैं, परंतु कुछ 
शासन संबंधी विवाद उसके हाथ से लेकर जातीय सभा ने 
उपसमिति के सपुदे कर दिए हैं। इसमें संदेह नहीं कि 
उपसमिति न्याय करने में केवल न्याय का ही ध्यान नहीं 
रखती, वरन्‌ राजनीति का भी ध्यान रखा करती है। परि- 
णाम इसका यह होता दे कि उसके बहुत से निर्णय दूसरों 
का निणेय नहीं प्रतीत हो सकते। यहाँ पर यह प्रश्न 
उठना स्वाभाविक है कि यदि स्विट्जलैंड को शास्रक राष्ट्रीय 
उपससिति न्‍्यायवितरण का भी काम करती है, तो बह 
स्वेच्छाचारिणी क्‍यों नहों हो। जाती ? क्‍योंकि जहाँ कहीं 
शासन तथा न्याय का काये एक हो व्यक्ति के हाथ में सपुदद 
कर दिया जाता है, वहाँ ऐसा होना संभव है। इसका उत्तर 
यही दिया जा सकता है कि स्वतंत्रता देवी की उपासक खतंत्र 
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जातियों में यह घटना प्राय: नहीं होती । श,्रौर यदि कभी 
ऐसी बात होनेवाली भी हो, ते भी अखबारों, पुस्तकों तथा 
जनता के विक्षोभों का शासकों को इतना भय होता है कि 
वे प्राय: ऐसा करने का साहस ही नहीं करते। युरोप के 
अ्रन्य देशों में अतरीय या गृह्मय विभागों? के मंत्री जब कभी 
स्वेच्छाचारित्व प्रकट करते हैं, ते उसका कारण यह होता है 
कि उनके हाथ में असीम शक्ति दे दी जाती है। परंतु 
स्विस राष्ट्रसंघटन में यह कब संभव है? उपसमिति के 
सभ्य जो कुछ काम करते हैं, वह केवल्ल यही है कि वे देखे' 
कि प्रबंधकर्ता लोग नियमें को कारये में उचित विधि पर लाते 
हैं या नहों। उपसमिति के सभ्य राष्ट्रीय प्रबंधकर्त्ताओं के 
साथ बहुत कुछ प्रेम से व्यवहार करते हैं, तथा बड़ी बुद्धिमत्ता 
से प्रत्येक नियम के भावों को समझकर काम करते हैं। यदि 
कभी किसी राष्ट्र से डपसमिति के सभ्यां का झगड़ा हो! जाय 
तथा वह राष्ट्र जातीय नियमें का पाक्तन करने के लिये डद्यत 
न दो, तो उपसमिति उख्र राष्ट्र में जातोय सेना को पहुँचा 
देती है जो बिना किसी प्रकार के उत्पात के वहीं पर 
रहने तगती है। इस सेना का व्यय डसी राष्ट्र पर 
पड़ता है जिसमें वह शांति के लिये जाती है। परि- 
शाम इसका यह होता दै कि प्राय: स्विश्नर राष्ट्र इस 
झ्राथिक व्यय के भय से राष्ट्र-संघटन फे नियमों का अति- 
क्रमण ही नहीं करते । 
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स्विट्जले ड में शासन का नियम के साथ संबंध खब सभ्य 
जातियों से भिन्न है। राष्ट्राय उपसमिति शास्रन के विषय में 
जातीय सभा के श्रधीन है। जातीय सभा ने अभी तक उप- 
समिति के शासन संबंधी किसी काये का ख्बंथा पलटा नहीं 
है। उपसमिति प्रति वर्ष अपनी वार्षिक कारवाई जातीय 
सभा में पढ़ती है और जातीय सभा उसके कार्यों की समा- 
लेाचना करती है तथा उन उन कार्यों पर श्रपनी अ्रसम्मति 
प्रकट करती है जिनसे उसकी असहमति हे।ती है, जिससे 
भविष्य में उन कार्यों के शासन में ध्यान रखा जाय । 

राष्ट्रीय उपसमिति की तुलना अगरेजी मंत्रिसभा की डप- 
समिति से भी की जा सकती है। यद्यपि स्विस, उपसमिति 
के सभ्य जातीय सभा की किसी सभा के सभ्य नहीं होते, 
परंतु दोनों ही सभाओरों में उन्हें बेलने का पूणे अधिकार 
मिला है। इस प्रकार वे ज्ञोग राज्यनियम-निर्माण में धपना 
पूरा पूरा प्रभाव डाल खकते हैं ओर डालते भी हैं। स्विस्‌ 
उपसमिति जातीय सभा की सम्मति पर बहुत से प्रस्ताव 
बनाती है जो जातीय सभा में पास किए जाते हैं। वास्तव 
में बात तो यह है कि राष्ट्र के प्रायः संपूरो नियम जातीय 
सभा में पास करवाने के लिये भेजने से पूवे एक बार इसके 
हाथें से अवश्यमेव गुजरते हैं। इस प्रकार शासन तथा 
नियम का संबंध अँगरेजी मंत्रिसभमा की उपससिति के सहृश 
स्विस्‌ उपसमिति में भी अत्यंत समीप का ही है; परंतु यहाँ पर 
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यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दोनों देशों की उपसमितियों 
के ही ये संबंब कुछ भिन्न भिन्न सिद्धांतों पर आश्रित हैं । 
स्विस उपसमिति किसी प्रस्ताव के पास न होने पर इस्तीफा 
नहों देती। इस्रके विपरीत यदि जातीय सभा शासन या 
नियम संबंधी किसी काये में अपना मतभेद प्रकट करे, ते छ्िस 
उपसमिति अपनी सम्मति के विरुद्ध भी जातीय सभा की 
सम्मति पर बड़ी प्रसन्नता से कार्य करती रहती है। स्विस्‌ 
उपसमिति के सभ्यों में यह सिद्धांत काम करता रहता है कि 
वे जातीय सभा क॑ सामने जब कोई प्रस्ताव पेश करते हैं, ते। 
वह इसी लिये करते हैं कि जातीय सभा का शासन या नियम 
के विषय में एक डचित सल्लाह मिल सके, न कि इसलिये कि 
वे संपूणो शासन के जिम्मेवार हैं। अतः यह उचित नहीं हे 
कि जातीय सभा को उनकी सम्प्ति पर ही चलना चाहिए; 
तथा यदि जातीय सभा उनकी सम्मति पर चल्ने को तैयार 
न हो ते वे राष्ट्र के शासन की जिम्मेबारी लेने में असमथे 
हैं, अत: वे इस्तीफा दे दे । *इस दशा में जातीय सभा दूसरे 
व्यक्तियों की उपसमिति बनावे जिनकी सम्मति जातोय सभा 
की सम्मति से मिल्नततों हो श्रार जो राष्ट्र के काये की 
जिम्मेवारी ले लें। यही सिद्धांत है जिस पर स्विस्‌ उप- 
समिति काये करती हुई अपनी इच्छाओं के विरुद्ध होते हुए 
भो कई एक बातों पर जातीय सभा की सम्मति पर काये 
करतो रहती है तथा श्रपना पदत्याग नहीं करती । १८४८ से 
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लेकर श्रब तक केवल दो ही बार उपसमिति के सभयों ने 
इस्तोफा दिया है जिसमें केवल एक बार नियम संबंधी 
ऋकगड़े के ऊपर डपसमिति ने इस्तोफा दिया था। स्विस्‌ 
विद्वानों की सम्मति में राष्ट्र के लिये यह अविवेचनापूरण 
बात है कि उपस्रमिति के सभ्यों का सम्मति-विसंवाद के 
कारण इस्तोफा दे देना पड़े, जब कि उनमें शासन संबंधी 
अनेक गुण विद्यमान हें। । 

स्विस उपसमिति को एक प्रकार से प्रबंधकारिणी सभा 
भो कट्द सकते हैं। इसके सभयों के चुनाव में प्राय: उनकी 
प्रबंध या शासन की शक्ति ही मुख्य तार पर देखी जातो है; 
उनमें यह नहीं देखा जाता कि वे राजनीतिक नेता हैं या 
नहीं । स्विस्‌ उपसमिति का एक मात्र काये यह है कि 
स्विटजलेंड का शासन डचित विधि पर किया जाय तथा समय 
समय पर नियमो के विषय में जातीय सभा का उचित सल्लाह 
दी जाया करे। उपसमिति से जातीय सभा यह आशा नहों 
करती कि वह राष्ट्र की राजनीति का अपने ही हाथ में 
कर ले; श्रार इसी बात में उपसमिति की राष्ट्र में क्या स्थिति 
है, इसका रहस्य छिपा हुआ है। प्राय: भिन्न भिन्‍न दलों में 
से ही उपसमिति के सभ्य चुने जाते हैं; पर विचित्रता यह है 
कि इस पर भी उपसमिति का काये बहुत हो अच्छी तरह 
पर चलता है, जब कि उनके प्रत्येक सभ्य की आपस में 
सम्मति एक नहीं होती। इसका कारण यही है कि उप- 
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समिति के सभ्य अपने काये में खतंत्र नहों हैं। वे जातीय 
सभा के एक प्रकार से सेवक हैें। कुछ भी हो, यह 
स्विट्जलेंड की ही विशेषता है कि वहाँ राष्ट्रीय उपसमिति के 
सभ्य बड़ी दूरदर्शिता से तथा निष्पक्ष होकर अपना काये करते 
हैं। वे लोग भिन्न भिन्न द्तों में से चुनकर आते हैं, पर वे 
लोग अपने आपको एक मात्र दलों के सिद्धांतों में ही नहीं 
जकड़े रखते हैं। उपसमिति के सभ्यों का यह विशेष गुण 
समभना चाहिए कि वे लोग जातीय सभा में बड़ो बुद्धिमत्ता 
से भिन्न भिन्न दलों के विचारों की भिन्नवा मिटांते हुए राज्य- 
कार्य बड़ी शांति से चलाते हैं । 

उपसमिति के वे ही सभ्य प्राय: बारंबार चुने जा सकते 
हैं, और प्रायः ऐसा होता भी है। १८४८ से १८८३ तक 
कुल मिल्लाकर ३१ व्यक्ति उपसमिति के सभ्य बन चुके थे 
जिनसें से ७ भ्रभी उस समय काये भी कर रहे थे। गणना 
से प्रत्येक व्यक्ति के काये का श्रासत १० व निकला है| 
वास्तत्र में बात तो यह है कि १५४ सभ्य लगभग १५ 
वर्ष से ऊपर तक काम कर चुके थे तथा ४ सभ्य २० वर्ष 
से ऊपर तक और एक सभ्य ने ते ३० वष से ऊपर तक 
राष्ट्र को सेवा की थी | 

उपसमिति का जब कोई सभ्य मर जाता है या इस्तीफा दे 
देता है, उस समय उसके स्थान पर जातीय सभा किसी दूखरे 
व्यक्ति को खभ्य के तार पर चुनकर भेज देती है । उपसमिति' 
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के सभयों को प्राय: काये बहुत ही अधिक करना पड़ता है । 
बहुत से यत्न किए जा रहे हैं जिनसे सभ्यों का परिश्रम 
कम किया जाय । इस प्रकार राष्ट्रीय उपसमिति पर जो कुछ 
लिखना था, लिखा जा चुका। अब दम कुछ शब्द स्विस 
न्यायालय विभाग पर लिख देना आवश्यक समभते हैं । 

स्विट्जरलैंड का न्यायालय विभाग एक विचित्र प्रकार 
का है। वहाँ मुख्य न्यायालयों के साथ साथ राष्ट्रीय 
न्यायालय अपना काये बहुत ही अच्छी 
तरह से संपादित करते हैं। मुख्य 
न्‍्यायाज्य के अतिरिक्त जातीय सभा तथा राष्ट्रीय उपसमिति 
भो वहाँ न्याय संबंधी काये करती है। ख्िट्जलेंड में 
प्र्येक सभा के कार्यों की सीमाएँ शासन-पद्धति द्वारा पूणो 
रूप से निर्दिष्ट हैं। १८४८ में मुख्य न्यायालय की शक्ति 
बहुत कम थी । १८७४ की नियम-धारा से उसे भी मुख्य 
शक्ति मिल्ल गईं । 

फीाजदारी मुकदमें। क॑ निर्णय के लिये मुख्य न्यायात्षय 
सारे प्रांतों में भ्रमण करता दे । न्यायात्ञय के भ्रमण की 
दृष्टि से संपूर्ण स्विट्जरलैंड पाँच भागों में विभक्त है जिनमें 
बारी बारी से मुख्य न्यायालय चक्कर लगाता है। वे भाग 
निम्नलिखित हैं--- 

(१ ) फ्रेंच ल्विट्जलैंड, (२) बने तथा उसके चारों 
झ्रोर का प्रदेश, ( ३ ) जूरिच तथा उसके समीपवर्त्ती राष्ट्र, 


न्यायालय विभाग 
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( ४ ) मध्य तथा पूर्वीय खिट्जलैंड का कुछ भाग ओऔर 
( ५ ) इटेलियन स्विट्जरलैंड । 
मुख्य न्यायात्लय निम्नत्तिखित विषयों में नि्येय करता है--- 
१--( क ) साव-राष्टीय विषय । 
( ख ) राष्टों की सीमा का निश्चय । 
( ग ) राजकीय अधिकारियों के राज्यनियम संबंधी 
भगड़ों का निशेय । 
( घ ) शासन-पद्धति से निश्चित नागरिकों के अधि- 
कार संबंधी रूगड़े । 
मुख्य न्यायाक्षय के हाथ में यह शक्ति नहीं है कि वह 
शासन-पद्धति के भ्रनुकूज्ञ या प्रतिकूल्न कोई राज्यनियम प्रकट 
करे । जनता ने यह शक्ति अपने द्वी हाथ में ली है। इसमें 
निम्नत्तिखित विषय सम्मिलित हैं। 
२--( क ) भिन्न भिन्न समितियों के लाथ राष्टों के झगड़े । 
( ख ) राष्टों के प्रति राष्टों के कागड़े । 
( ग ) राष्ट-संघटन तथा राष्टों के झगड़े । 
३--( क ) राष्ट्रीय श्रधिकारियों के प्रति विद्रोह का षडयंत्र । 
( ख ) सावेजातीय नियमों का भंग | 
(ग ) बड़े बड़े राजनीतिक प्रपराध । 
राष्ट्रीय डपसमिति के भ्रधिकार में इन विषयों का निर्णय है- 
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( १ ) राष्टीय सेनाओं का एकन्न करने फे विषय सें । 

( २) राष्ट्रीय विद्यालयों के शिक्षापद्धति संबंधी विषयों में । 

( ३ ) व्यापार की खतंत्रता | 

( ४ ) आगत कर ( ॥7707 पेपएं68 ) | 

( ५४५ ) व्यय कर ( 0ण०ा७प्र7ए४ए७ (७5७७ ) । 

( ६ ) धामिक खतंत्रता । 

( ७ ) राष्ट्रीय सभ्यों के चुनाव का औचित्य, अनो- 
चित्य इत्यादि ! 


सातवाँ परिच्लेद 
७. १७ 
दइगलड 

संसार की धह्यन्य सब शासन-पद्धतियों में अगरेजी शासन- 
पद्धति निरालों ही है। और देशों की शासन-पद्धतियाँ ते 
बहुधा लिपिबद्ध दशा में पाई जाती हैं श्रेर वे किसी खास 
समय को और किसी खास व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का 
अपने जन्म का आधार मान सकती हैं। फ्रांस की शासनप्रणाली 
का जन्म सन्‌ १८७४ इंस्वी में हुआ और उस्रको बनाने में मिन्न 
भिन्न दल्लों के नेता एक जगह एकत्र कुए । जमेनी में भी सन्‌ १€१< 
में वीमर नामक स्थान में बेठकर वहाँ के प्रतिनिधियों ने शासन- 
पद्धति निर्माण की । यही अमेरिका में भी हुआ। आज 
इनकी शासन-पद्धतियाँ की धाराएँ हमें लिपिबद्ध प्राप्त हो सकती 
हैं! परंतु ईँगलैंड में न ते शाखसन-पद्धति का कोई जन्म- 
दिवस दी कद्दा जा सकता है और न कोई खास मनुष्य या 
मनुष्यों का समूह उस्रका निर्मागकत्ता कह्दा जा सकता हे | 
यहाँ की सारी शासन-पद्धति लिपिबद्ध धाराओं के रूप में भी 
नहीं मिल सकती । वास्तव में बात यह है कि इँगतलेंड की 
शासन-प्रणाली कई प्रवसरों पर टुकड़े टुकड़े करके बनी ओर 
बनती जा रही है । बहुत सा हिस्सा ते केवल्ल परिपाटी और 
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खोगां के आचार पर ही निभर है। वह लिपिबद्ध नहीं 
है। यथा अगरेजी शासन-पद्धति में काई ऐसा लिखित 
नियम नहीं है कि प्रतिनिधि सभा के अविश्वास पर मंत्रिसभा 
इस्तीफा दे दे, परंतु यद्द बात ऐसी स्थापित दे गई है जैसे 
किसी राज्यनियम की आज्ञा हे! । इसी प्रकार श्रैंगरेजी 
शासन-प्रणाली में कई एक ऐसी बातें भी पाई जातो हैं जो 
दिखाई कुछ देती हैं, परंतु वास्तव में हैं कुछ। सच पूछा जाय 
ता अँगरेजी शासन-पद्धति की यही एक सब से बड़ी विचित्रता 
है । किसी महाशय ने ठीक ही कहा है-- अँगरेजी शासन- 
प्रणात्ली में जे दिखाई देता है, वह वास्तव में है ही नहीं; भ्रोर 
जा कुछ है, वह दिखाई ही नहीं देता।? राज्यनियम फे अलु- 
सार इंगलैंड का राजा सारे साम्राज्य का सम्राट्‌ है और उसकी 
शक्ति बहुत ही ज्यादा है, जेसा कि हम आगे चलकर लिखेंगे । 
परंतु क्‍या वास्तव में उसे ऐसी शक्ति प्राप्त है ? कदापि नहीं । 
सच पूछा जाय तो इँगलेंड का राजा वास्तव में कुछ भी नहीं 
है, उसकी कुछ भी शक्ति नहीं है। इस गारखधंधे का 
कारण क्या है ? कारण यही है कि इँगलेड में बहुत सी बातें 
परिपाटी पर ही निभर हैं। भ्रतः श्रैंगरेजी शासन-प्रणाज्ली सम- 
भने के लिये जब तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया जायगा, 
तब तक उसका सच्चा खरूप ध्यान में आना असंभव है । 
यहाँ हम अँगरेजी शासन-प्रणाली क्री एक और विचित्रता 
बता देना उचित समभते हैं। वह यह कि अन्य देशों में 
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शासन-प्रणालो के नियमें। ग्रार राज्यनियमों में भेद है। 
राज्यनियम ते जातीय सभा रोजमर्रा बना सकती है श्रोर 
मिटा भी सकती है। परंतु वहाँ शासन-पद्धति के नियमों 
को बनाने श्रेर बदलने के लिये दूसरे ही तरीके का अवलंबन 
करना पड़ता है। इँगलेंड में राज्यनियमें! श्रार शासन-प्रणात्री 
के नियमें। में काई भेद नहों है । दोनों प्रकार के नियम एक 
ही विधि से बनाए जा सकते हैं ओ।र बदले जा सकते हैं। 
अ्रैर जगदह्ट तो इस बात की जाँच करने के लिये बहुधा न्‍्याया- 
लय रहते हैं कि कहों शासन-प्रणाली के भिन्न मिन्न अंग, शासन- 
प्रणाली द्वारा प्रदत्त अपने अपने अधिकारों से परे तो नहीं 
जाते। इँगलेंड में पालिमेंट जे कुछ नियम बना दे, सब 
मान्य होंगे। कोई न्‍्यायाज्ञय यह नहीं कह सकता कि 
पात्ति मेंट का फोई नियम शासन-पद्धति फे विरुद्ध है। इन 
विशेषताओं का बताकर अब हम अगरेजी शासन-पद्धति के 
भिन्न भिन्न अंगों पर कुछ लिखेंगे | 
अँगरेजी शासन-पद्धति अँगरेजी शासनपद्धति में निम्नलिखित 
के अग अग ध्यान देने योग्य हैं-- 
( १ ) राजा, ( २) मंत्रिसभा तथा उसकी डपसमिति, 
( ३ ) गुप्त सभा, ( ४ ) प्रतिनिधि सभा, ( ५ ) लाडे सभा । 
इँगलैंड में बड़ो बड़ी उपाधियाँ देना, लाडे बनाना 
नो तथा स्थल सेना के मुख्य मुख्य अधिकारियों का नियत 
करना, मुख्य न्यायाधीश, मजिस्ट 2, बिशप, आर्च बिशप 
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तथा अन्य मुख्य मुख्य राज्य-कमेचारियों को भिन्न मिन्न राज- 
काये-विभागों में प्रवंधादि के लिये नियत करना राजा के ही 
नाम पर होता है। मंत्रिसभा की' उप- 
समिति की सहमति से वह अन्य भी बहुत 
से भ्रधिकारों को काये में ज्ञा सकता है, 
परंतु इसका उत्तरदायित्व उपसमिति पर ही द्वोता है, न कि राजा 
पर । इँगलैंड में राजा बनने का अधिकार पूर्व राजा कं 
बड़े पुत्र को ही है और उसका प्रोटस्टेंट मत का होना भी 
आवश्यक है। प्रतिनिधि सभा का अधिवेशन बुल्लाना, उसको 
कुछ समय के लिये बंद कर देना तथा यदि आवश्यकता पड़े ते 
उसे पुन: नवीन ढंग पर चुनाव के लिये प्रेरित करना आदि 
काये राजा के ही हाथ में हैं । यही नहीं वरन्‌ डपसमिति की 
अनुमति लेकर राजा युद्ध भी उद्धाषित कर खकता है। 
राज्ञी विक्टोरिया के अधिकारों का वर्णन करते हुए महाशय 

ज्हाट ने लिखा था कि राज्ञी संपू्ें सेना के हथियार रखवा 
सकती है, लगभग सबके सब राज्याधिकारियों को पदच्युत 
कर सकती है, सब जद्दाजों को बेच सकती है, कानंवाल का 
देकर संधि कर सकती हे शक और ब्रिटेन की विजय के लिये 
युद्ध आरंभ कर सकती है, सब अपराधियों के अपराध 
क्षमा कर सकती है, ओर सबसे बढ़कर बात यह है कि 
बह ईँंगलेंड के सब मनुष्यों को लाडे बना सकती है | सारांश 
यह कि राज्ञी अगरेजी शासन-पद्धति के अनुसार चलती हुई 

श[ू०८०-- १२ 


राजा की शक्ति 


तथा अधिकार 
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ईँगलैंड के अतरीय प्रबंध का उलट पुलट सकती है श्रार एक 
बुरी संधि या लड़ाई करके खारी जाति को श्रपमानित कर 
सकती है तथा नौसेना और स्थल्लसेना से हथियार रखवा- 
कर सारे देश को अरक्षित कर सकती है। महाशय 
बैज्हाट के उपरिल्िखित कथन से स्पष्ट हो गया होगा कि 
शासन-पद्धति के अनु सार अगरेजी राजा के क्या अधिकार तथा 
क्या शक्तियाँ हैं। किंतु जेसा कि हम ऊपर लिख चुक हैं, ' 
राजा वास्तव में इनमें से एक भी काये अपने इच्छानुसार नहों 
कर सकता | वास्तव में राजा कुछ भी नहों है। जो कुछ 
काये उसके नाम से होते हैं, वे प्राय: प्रधान मंत्रो द्वारा ही 
दवोते हैं; और जैसा प्रधान मंत्री चाहत्ता है, वेसा ही वह राजा 
से करा सकता है। अब हम गगरेजी मंत्रिसभा तथा उसकी 
उपस मिति की पर्यालाचना करेंगे । 

ईँगलेंड में राजा तथा प्रजा देनों ही शासक हैं। मंत्रि- 
सभा श्रपने प्रत्येक काये के लिये प्रतिनिधि सभा के आगे उत्तर- 
दायिनी है और इसी में उसकी शक्ति 
ससभनी चाहिए; क्योंकि यदि वह 
राजा के प्रति जिम्मेवार द्ोती, ते 
ईंगलेंड की शासन-पद्धति में राजा की शक्ति असीम हे। जाती । 
अँंगरेजी शासन-पद्धति में जे कुछ विचित्र बात है, वह यह्दी 
है कि महामंत्री राजा द्वारा चुना जाता है, पर उसका उत्तर- 
दायित्व उसके प्रति नहीं रहता, अपितु प्रतिनिधि सभा के 


मंत्रिसभा वथा 
उसकी उपसमिति 
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प्रति होता है। अगरेजी राजा विजयी दक्ष के किसी मुख्य 
व्यक्ति के ( उसकी स्वोकृति लेकर ) महामंत्री बना देता है | 
मदहामंत्री ग्रपनी इच्छा के अनुसार अपनी एक मंत्रिस॒भा 
बनाता है जिसका प्रत्येक सभ्य उसके साथ बहुत सी बातों 
में प्राय: सहमत होता है। इईँगलेंड की शासन-पद्धति में महा- 
मंत्री की शक्ति बहुत ही अभ्रधिक है। उसकी सम्मति के 
अनुसार ही नए नए व्यक्तियों का लाडे बनाया जाता है, श्र 
साम्राज्य के प्रत्येक भाग के शासकों का नियत करना भी उसी 
की इच्छा पर है। मंत्रिसभा प्राय: श्रपना काये उपसमिति 
द्वारा ही किया करती है। उस उपसमिति के सभ्य प्राय: 
निम्नलिखित श्रधिकारियों में से ही होते हैं-- 
( १ ) मुख्य कोाषाध्यक्ष | 
( २ ) लाड सभा का प्रधान । 
( ३ ) गुप्त सभा का प्रधान । 
( ४ ) मुद्रा-ःसचिव । 
( ५ ) आयव्यय सचिव । 
( ६ ) छ: राष्ट्रीय सचिव -- 
(क) खदेश सचिव, 
(ख) विदेश सचिव, 
(ग) भारत सचिव, 
(घ) उपनिवेश सचिव 
(ड) युद्ध सचिव, 


ह। 
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(च) वायु सचिव ; 

( ७ ) नौ सेनाधिपति । 

(८ ) स्वास्थ्य लचिव । 

( € ) स्कराटलैंड का मंत्री । 

(१०) डाक सचितर | 

(११) शिक्षा सचिव | 

(१२) कृषि और मत्स्य खचिव । 

(१३) व्यवसाय-स भा-प्रधान | 

(१४) मजदूर सचिव | 

(१५) लंकास्टर की डचो का चांसलर । 

(१६) राजकीय कार्यों का मुख्य निरीक्षक | 

यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि ईइँगलैड में यद्यपि 
मंत्रियों को मुख्य मंत्री ही नियत करता है, तथापि उसके लिये 
उसे राजा की स्वीकृति लेनी पड़ती है | महामंत्रों के भिन्न भिन्न 
पदों के प्रहण करने से उपसमिति के सभ्यां की उपरिलिखित 
संख्या घटती बढ़ती रहती है। इंगलैंड में उपस्मिति 
ही राज्य का काये करती है वथा विरोधियों के आक्षपों का 
उत्तर देती है। उपसमिति की पराजय होने पर सबके सब 
मंत्रियों को अपना पद छोड़ देना पड़ता है तथा नवीन मह्दामंत्रों 
अपनी नई मंत्रिसभा तथा उपख्रमिति का निर्माण करवा है। 
अंगरेजी शासन-पद्धति में मंत्रिसभा की यद्द उपसमिति एक 

बड़ा भारी अंग है। गुप्त सभा के विषय में हम आगे चलकर 
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लिखेंगे कि उसमें सभ्यें की संख्या बहुत अधिक होती है, अतः 
वह राजा को डचित सम्मति देने के लिये अयोग्य है। आज- 
कल्न गुप्त सभा का यह काये मंत्रिसभा की उपसमिति ही करती 
है। उपसमिति के कारण राज्यकाये ठीरू तार पर चलता 
है और संपूर्ण काये की जिम्मेबारी ले लेने में भो वह समथे 
है। जाती है । 

जब तत्कालीन प्रतिनिधि सभा को मुख्य मंत्रों की राजनीति 
स्वीकृत न हो, उस दशा में मुख्य मंत्री राजा से प्राथेना कर 
उसके द्वारा प्रतिनिधि सभा को बरखासस्‍्त करवाकर नए 
सिरे से चुनाव के लिये प्रेरित करता है। इस प्रकार 
करने से मुख्य मुख्य प्रश्नों तशा प्रस्तावों पर 'प्रजा की 
क्या सम्मति है? इसका राज्य को पता लगता रहता है। 
यह हम पहले ही लिख चुके हैं कि मुख्य मंत्रों को राजा 
ही नियत करता है । 

जिस समय मंत्रिसभा तथा उसकी उपसमिति की रीति 
प्रचलित न हुई थी, उस समय राजा जनता द्वारा मुख्य मंत्रो 
पर आ्षेप किए जाने पर अपना अपमान समभ लिया करता 
था, क्योंकि मुख्य मंत्रों को त्रही नियत किया करता था। अपने 
आदमी की रक्षा कौन नहों करता ? परंतु मंत्रिसभा की 
रीति से यह दूषण हट गया है। राजा अब एक निष्पक्ष 
न्यायाधीश की स्थिति में है, जे जनता में जिस दल का 
नेता प्रबल्न द्वो, उसी को राज्यभार सपुद्दे कर देता है. श्र उसे 
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इससे कुछ भी प्रयोजन नहीं होता कि उसका कोन मित्र 
है तथा कौन मित्र नहीं है। प्रतिनिधि सभा तथा राजा को 
परस्पर मिल्लानेवाली संस्था भी मंत्रिसभा कही जा सकती है । 
अंगरेजी राज्यनियमें। के अनुसार राजा सदेव निश्नांत तथा 
निरदोष हुआ करता है। यह तभी हो सकता है जब कि 
राजा की किसी काये में जिम्मेवारी न हो। मंत्रिसभा 
की प्रथालो से अब सब कार्यों का जिम्मेवार मंत्रो ही हो 
गया है। यदि शासन में कुछ भी बुराई आती है तो 
मंत्री को हो पदच्युत होना पड़ता है तथा दूसरा मंत्री 
उसके स्थान पर शासन के लिये नियत कर दिया जाता 
है। सारांश यह कि मंत्रिसभा की प्रणाली से श्रब 
ब्रिटेन का राजा सखर्वेप्रिय हो गया है। यदि श्रब प्रजा में 
किसी की समाज्ञोचना होती है ते तात्कालिक मुख्य मंत्रोः 
तथा उस्रकी उपसमिति की हो । 

फ्रांस में भी मंत्रिसभा है; परंतु उसकी अमगरेजी मंत्रिसभा 
से तुलना करना कठिन है। अगरेजी मंत्रिसभा के मंत्रियों क॑ 
अधिकार बहुत कुछ रीति-रिवाजों पर निभर हैं और इसका 
कारण भी है। अगरेजी शासन-पद्धति का जन्म श्राकस्मिक 
नहां हुआ है, अपितु उसके प्रत्येक अंग को वत्तमान कालीन 
स्वरूप प्राप्त करने में पर्याप्त काल लगा है । इस दशा में त्तिखित 
अ्रधिकारों की अ्रपेक्षा रीति रिवाज का शासन-पद्धति में बहुत 
भाग होना स्वाभाविक है। फरांसीसी शासन-पद्धति का 
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जन्म आकस्मिक है, अतः उसमें मंत्रियों के श्रधिकार शासन- 
पद्धति द्वारा निर्यीत तथा लिखित हैं। फ्रांस की जनता को 
स्वतंत्रता से श्रत्यंत प्रेम है। मंत्रियों की स्वेच्छाचारिता उसे 
पसंद नहीं है। परिणाम इसका यह हे कि फरांसीसी प्रति- 
निधि सभा यदि किसी साधारण बात पर भी फरांसीसी मंत्रियों 

के विरुद्ध सम्मति दे दे ते उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है, 
परंतु ईँगलैंड में यद्द बात नहीं है। इँगलेंड में मंत्रिसभा के 
पास पर्याप्त शक्तिशाज्षी साधन विद्यमान हैं। अगरेजी मंत्रि- 
सभा राजा की स्वीकृति से प्रतिनिधि सभा का बर्खास्त कर पुनः 
चुनाव के लिये प्रेरित कर सकती है। फरांसीसी मंत्रिसभा 
ऐसा करने की शक्ति रखते हुए भी असमथे है। प्रधान तथा 
राष्ट्रसभा की स्वीकृति से फरांसीसी म॑ंत्रिसभा, प्रतिनिधि सभा 
का बरखास्त कर सकती है, परंतु फर्रांसीसी प्रधान नाम मात्र 
का ही शासक होता हे। वह प्रतिनिधि सभा को बर्खास्त 
कर अ्रपने प्रति विरोध नहीं खड़ा करना चाहता। परिणाम 
इसका यह हो गया है कि फरांसीसी मंत्रिसभा यद्यपि अगरेजी 
शासन-पद्धति का देखकर बनाई गईं थी, तथापि अगरेजी मं त्रि- 
सभा की भ्रपेक्षा वह शक्ति में अ्रत्यंत न्‍्यून हे! गई है। अँगरेजी 
मंत्रिसभा का नियम-निर्माण में बड़ा भारी हाथ है। फ्रांस 
में नियम-निर्माण का काये प्राय: उपस्रमितियों के अधीन है। 
इस्र काये का फल्ल यह है कि फरांसीसी मंत्रिसभा अ्रँगरेजी 
मंत्रिसभा की श्रपेक्षा शक्तिहीन है | 
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फ्रांस में कुछ ऐसे ओर भी कारण हैं जिनसे फरांसीसी 
मंत्रिसभा अँगरेजी मंत्रिसभा के सहश काम करने में श्रसमथे 
हो गई है। फ्रांस में 'दल्ञों का इतिहास” नामक शीषेक में 
हमने विस्तृत तैर पर दिखाया है कि वहां पर बहत से दल्ष 
हैं। जितने बड़े बड़े वथक्ति उस देश में विद्यमान हैं, उतनी द्वी 
वहां दक्कों की संख्या है। विचित्नता यह है कि एक फरां- 
सीसी मंत्रिसभा पराजित होकर जब टूटती है ते उसके बहुत 
से सभ्य प्राय: नवीन मंत्रिसभा में भी ले लिए जाते हैं । 
सारांश यह कि फ्रांस तथा इईँगलेंड की मंत्रिसभा की रीति 
आपस में एक दूसरी से भिन्न है । 

अँंगरेजी गुप्त सभा के निम्नलिखित व्यक्ति सभ्य होते हैं- 
( १ ) राजपरिवार के सभ्य, ( २ ) कैंटरबरी का आचेबिशप, 
(३) लंडन का बिशप, (४) लाड चसि- 
सर, (५) मुख्य न्यायाधीश, (६) मुख्य 
बेड स का प्रधान, (७3) प्रतिनिधि खभा का “प्रवक्ता? , (८) ईंगलैंड 
के राजदूत, ( € ) उपनिवेशों के शासक, (१० ) इँगलेंड 
का मुख्य सेनापति, ( ११ ) सब मंत्री, ( १२ ) गुप्त सभा के 
सभ्य की उपाधि-प्राप्त अन्य खब पुरुष । 

गुप्त सभा का अधिवेशन राजप्रासाद में होता है। नए 
राजा की उद्घाषणा यही सभा करती है और प्रतिनिधि सभा 
के बर्खास्त करने तथा बुलाने के लिये राजा के द्वारा निकाले 
हुए घोषणापत्र इसी में तेयार होते हैं। इसकी कई एक उप- 


गुप्त सभा 
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प्मितियाँ हैं जे भिन्न भिन्न राजकीय कार्यों का संपादन 
केया करती हैं। दृष्टांत फे तौर पर “न्याय उपसमिति' ही 
का लीजिए। इसके हाथ में भारत तथा उपनिवेशों की जनता 
की प्राथनाओं का सुनना है। इसी प्रकार गुप्त सभा की 
'शिक्षा उपसमिति! शिक्षा संबंधी प्रबंध करती है। इसकी 
कृषि तथा व्यापार संबंधी उपसमितियाँ भी हैं जा अपने अपने 
विभाग का निरीक्षण तथा प्रबंध करती हैं । 

इँगलेंड की प्रतिनिधि सभा में आजकल सभ्यां की जो संख्या 
है, वह सदा से उसमें नहीं चली आई है। समय समय पर 
सभ्यों की संख्या बढ़ते बढ़ते अब ६१५ 
के लगभग है। प्रतिनिधि सभा के सभ्य 
१ वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इँगलैंड में प्रतिनिधियों का जन- 
संख्या से अनुपात १: १५००० है। लाडे, न्यायाधीश, रोमन 
कथोलिक पादरी, राज्य-पदाधिकारी, राज्य-दंडित पुरुष, 
दिवालिए आदि तथा भ्रन्य कई प्रकार के ऐसे द्वी व्यक्तियों को 
द्लेड़कर प्रतिनिधि सभा के सभ्य चुने जाने का प्रायः सभी 
२१ वष या इससे अधिक उम्रवाले अँगरेजें' का अधिकार है | 
प्रयपि सभ्य के तौर पर चुने जाने के लिये कोई शिक्षा तथा 
तेपत्ति संबंधी कैद नहीं लगाई गई है, परंतु संपत्ति के बिना 
प्रतिनिधि बनना भी कठिन ही है; क्योंकि इँगलेंड में भी प्रति- 
निधि सभा के सभ्य बनने में बहुत व्यय करना पड़ता है। 
|स दशा में निधन पुरुषों का प्रतिनिधि सभा का सभ्य बन- 


प्रतिनिधि सभा 
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कर लंडन में निवास करना कठिन है। गणना से मालूम 
हुआ है कि सभ्यों का प्रति दिन ५ पौंड के लगभग व्यय द्वोता 
है। यह शक्ति निधनों के पास कहाँ है कि वे लोग इतना 
ठयय कर सकें । सन्‌ १€१८ से पहले यहाँ स्लरियों को सभ्य 
चुने जाने और वोट देने का अधिकार नहीं था, परंतु सन्‌ १०१८ 
के बाद से ३० वे की या इससे अधिक उम्रवाली प्रत्येक ख्री, 
जे कि कुछ खास जायदाद वाली श्रौर शिक्षित द्वो, वोट देने 
की अधिकारिणी हो गई है । 

कुछ वर्षों से प्रतिनिधि सभा के सभ्यों को ६०००) की 
वार्षिक वृत्ति मिल्षती है । 

यह पहले ही लिखा जा चुका है कि प्रतिनिधि सभा के 
सभ्यों का समय पाँच वर्ष है । परंतु अँगरेजी शासन-पद्धति 
में मंत्रिसभा की रीति ही मुख्य है। परिणाम इसका यह हुआ 
है कि अभी तक प्राय: कोई प्रतिनिधि सभा अपने पूणे खमय 
तक विद्यमान नहीं रही है। शओऔ्रैसत से जहाँ इसकी स्थिरता 
का समय चार वे से भी कम निकल्लता है, वहाँ पिछली सदो 
की सब से लंबी प्रतिनिधि सभा छ: वष, एक मास तथा बारह 
दिन तक ही विद्यमान रही थी । 

प्रतिनिधि सभा अपना "प्रवक्ता? आप चुनती है, पर उसके 
क्लाके तथा सार्जेण्ट एए आमस्स राजा द्वारा चुने जाते हैं। 
प्रतिनिधि सभा का बहुत सा समय ते मंत्रिसभा की डपसमिति 
के प्रस्तावों आदि के पास करने में लगता है। प्रतिनिधि 
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सभा क॑ सभ्यों के भ्रपने वेय्यक्तिक अधिकार भी पयाप्त हैं । 
फीजदारी मुकदमा, न्यायालय का भ्रपमान, दिवाला झादि 
अपराधों का छोड़कर अन्‍य किसी अपराध में प्रतिनिधि सभा 
का सभ्य पकड़ा नहीं जा सकता | प्रतिनिधि सभा अपने 
सभ्यों का अपराध करने पर सभा से निकाल्ञ सकती है, परंतु 
उन्हें पुनः चुने जाने से नहीं रोक सकती | प्रतिनिधि सभा 
अपने विरुद्ध अपराध करनेवाले का केद कर सकती है और यह 
कैद तात्कालिक प्रतिनिधि सभा के समय तक ही रहती है, आगे 
नहीं । वह अपने अधिकार स्वयं ही नहीं बढ़ा खकती । सब 
प्रस्ताव पहले पहल इसी सभा में आते हैं। आय-व्यय संबंधी 
बजट ते प्रतिनिधि सभा में ही पहले उपस्थित किया जाता है । 

प्रतिनिधि सभा के सदटृश ला सभा की संख्या भी 


बदलती रद्दती हे, जिसका ब्योरा इस 
ढाड सभा 


प्रकार है-- 
सन्‌ सभ्य 
१२६४ नकल ००: ९१ ३र्ड 
१६०० ०४ »००. ्उ 
१७६९४ बह »« २०२ 
१८५१ ४02 .. छहषछ्र 
१८६५ ध्कल «०० ४ रछे 
श्प्छूर कम ,« ७१ 


१८४७ डे «००. ईप्प० 
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सन्‌ सभ्य 
१<&०० 2 «००. रण 
१८० 2 ४४४ ५९ 
आजकल हि ७५० 


लाडे सभा में भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति हैं--रायल्, 
आचंबिशप, ड्यू क, मार्क्विस, अल्ज, वैकाउंट, बिशप और बैरन । 
इस सभा में ६०० से अधिक इँग्लिश पियस हैं। स्काटलैंड 
और आयरलैंड के प्रतिनिधि के तौर पर २८-२८ पियस हैं । 
इसके श्रत्ावा दे इंग्लिश चच के आर्चबिशप हैं ओर २४ बिशप | 
जब कोई बिशप अपनी बिशपगिरी से इस्तीफा दे देता है, ते वह 
ल्ञाड सभा का सभ्य नहीं रह जाता। इन सब सभ्यों में 
अ्रधिकांश जन्मपरंपरा से चले आते हैं। राजा प्राइम मिनिस्टर 
की सिफारिश पर चाहे जिसका लाडे सभा का सभ्य बना 
सकता है। पहले प्राइम मिनिस्टर इस प्रधिकार से बहुत 
फायदा उठाया करते थे। जब छाडे सभा प्रतिनिधि सभा के 
किसी प्रस्ताव को नहीं मानती थी और वह प्रस्ताव महत्त्व का 
होता था, तब प्राइम मिनिस्टर श्रपने दलवाल्ले व्यक्तियों को 
ल्ाडे बनवाकर लार्ड सभा में उनकी प्रधिकता कर देता था ! 
अब भी डसे यह अधिकार है, परंतु उसे काम में लाने की 
ग्रावश्यकता उसे शायदे ही कभी पड़े । 

लाडे सभा के जहाँ समुद्रूपेण अपने अधिकार हें, 
वहाँ प्रतिनिधि सभा के सहृश उसके व्यक्तियां को भी 
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पयांप्र अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार गिनाए जा 
सकते हँ--- 

(१) लार्ड सभा अपने विरुद्ध अपराध करनेवालों का कैद 
तथा उन पर जुर्माना कर सकती है। (२) प्रत्येक ल्ञाड को सभा 
में वत्तता देने की पूर्ण स्वतंत्रता है। (३ ) 
जब कोई नया लाड बनाया जाता है, तब 
लाडे सभा यह देखती है कि कहीं कोई गल्लती ते नहीं 
हुई है। (४) लाडे ख्रभा के पास अपीलें जाती हैं। (५) 
प्रतिनिधि सभा के राज्यकर्मचारियों के विरुद्ध श्रभियोग इसी 
सभा में होते हैं तथा यही निर्णय देती है। (६) नाबालिग, 
विदेशी, अविश्वासपात्र (जिसने वफादारी की शपथ न खाई हो) 
लाड सभा में नहीं बैठ सकता। (७) सभा में प्रत्ये लाडे नया 
प्रस्ताव पेश कर सकता दै। प्रतिनिधि सभा के पास किए हुए 
प्रस्ताव इसी सभा में आते हैं श्रेर यदि यह न पास करे ते वे 
प्रस्ताव राजा के पास नहीं भेजे जाते । परंतु यदि कोई प्रस्ताव 
तीन बार प्रतिनिधि सभा में स्वीकृत हो चुका द्वो तो लाड सभा 
की अस्वीकृति रहने पर भी वद्ध नियम बन जाता है । 

( १) लाडे सभा में जाते हुए या बेठे हुए लाड पकड़े 
या कैद नहों किए जा सकते। (२ ) पालिमेंट के खुलने की 
सूचना राजा को प्रत्येक लाडे के पास 
भेजनी पड़ती है। ( ३ ) लाड जूरी के 


लाड सभा के अधिकार 


लछाड़ां के अधिकार 


सभ्य नहीं हो सकते ! 
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लाड सभा के अधिकार बतलाते हुए लिखा गया है 
कि प्रजा की अपीलें लाड सभा के पास द्वी जाती हैं। लाडे 
सभा ने न्यायालय के तोर पर संतेषप्रद 
काम किया है, यह कहना श्रति कठिन है | 
अँंगरेज जाति के कगड़ों की सूचो जिस 
प्रकार बढ़ती गईं, लञाडे सभा की इस मामले में स्वंधा अभ्रयोग्यता 
भी जनता को क्रमश: मालूम द्वोाती गई। महाशय अर्स्किन 
की सम्मति में आक्तात्रि के अनंतर ज्ञाडे सभा में एक भी अच्छा 
प्राइविवाक न रहा जो जनता की अपीक्लञों का उचित रीति 
पर निशेय कर सकता । १८५६ में दँगलैंड में यह खबर फैली 
कि लाडे सभा में राज्यनियमों से अभिज्ञ किसी न किसी 
व्यक्ति को सभ्य श्रवश्य होना चाहिए तथा इस बात के लिये 
एक प्रस्ताव पास किए जाने का इरादा भी था, परंतु लाड सभा 
की गलती से ऐसा न हो सका। परिणास इसका यह हुआा 
कि कुछ ही समय के बाद मुख्य न्यायालय के न्याय संबंधों 
'नियम” ( 80970706 (00प/॥ 04 गजैंपक्ष॑ं०&प्रा'० 4० ) से 
ला सभा के हाथ से न्याय संबंधी यह अ्रधिकार सर्वथा ले 
लिया जाता; परंतु १८७४ के नियम से उसको कुछ कुछ भ्रधि- 
कार पुन: प्राप्त हो गए। अब यह राज्यनियम हो गया है कि 
जब तक लाडे सभा में निम्नलिखित तीन व्यक्ति उपस्थित न हों, 
तब तक उसमें अपीलें नहीं सुनी जा सकती हैं | वे तीन व्यक्ति 
ये हैं--( १) ल्ञार्ड चाँंसलर  (4,00 (॥870०]07 ), 


लाडु सभा का न्याया- 
लय संबंधी श्रधिकार 
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(२) प्रपीक्ष के लाइस ( 7,008 ० 3709०8। | 
0747979) और ( ३ ) काई एक लाडे जा न्यायालय विभाग 
में अधिकारी रह चुका हो | 
लाडे सभा फे सभ्य न्याय संबंधी विषयों से चाहे परिचित 
हों या न हों, अषपीज्ञों का नियेय उस सभा में बहुसम्मति से 
ही होता है। इस प्रकार लाडे सभा के न्याय संबंधी अधिकार 
पर जो कुछ लिखना था, लिखा जा चुका है। अब हम इसके 
नियम संबंधी अधिकारों का उल्लेख करेंगे | 
लाड सभा के नियम-निर्माण में प्राय: प्रतिनिधि सभा के 
सटदृश ही अधिकार हैं | प्रतिनिधि सभा का ओधिक विषयों 
में ला सभा की अपेक्षा कुछ अधिक 
अग्रधिकार प्राप्त हैं। किसी सभा में 
अग्राधिक विषयों के अतिरिक्त कोई प्रस्ताव 
पेश हो खकता हे तथा उससे पास 
होकर दूसरी से पास करवाया जा सकता है। वेयक्तिक 
प्रस्तावों में तो लाडे सभा की ही प्रधानता है और इसका 
कारण यह है कि उसके प्रधान के पास बहुत से राज्यकाये 
नहों होते; अत: वह इसी प्रकार के प्रस्ताव संबंधी कार्यों 
पर विशेष ध्यान दे सकता है। आशिक प्रस्तावों का ते 
प्रतिनिधि सभा में द्वी पहले पहल पेश होना आवश्यक है। 
सुधार संबंधी प्रस्ताव भी प्राय: प्रतिनिधि सभा सें ही पहले 
पद्ल जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रतिनिधि सभा 


(९ 
लाड सभा के 
नियम-निर्मांण संबंधी 
ग्रधिकार 
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ही लाड सभा की श्रपेज्ञा अधिक उदार विचार की है। 
परंतु यहाँ पर यह न भूलना चाहिए कि इँगलैंड में 
संकुचित विचारवाली मंत्रिसभा की जब कभो प्रधानंता होतो 
है, तब यह बात नहीं रहती। सर विलियम ऐंसन 
का कथन हे कि महाशय ग्लैडस्टन तथा डिजरेली के 
मंत्रित्व काल सें प्राय: बहुत से प्रस्ताव लाडे सभा में ही पहले 
पहल पेश हुए थे। इस विषय पर इतना ही लिखकर 
अब ल्लाड सभा के शासन संबंधी अधिकारों पर कुछ विशेष 
प्रकाश डाला जायगा । 
यह कहना सर्वथा श्रम में पड़ना होगा कि इँगलेड में 
लाड सभा की शक्ति को प्रतिनिधि सभा ने चूस लिया है । 
जि वास्तविक बात ते यह है कि इँगलैंड की 
टाड सभा के शासन शी ही मुख्य सभाओं की शक्ति को 
संबेधी अधिकार हे 
अगरेजी मंत्रिसभा ने ले लिया है । श्राज- 
कल देनें ही सभाओं में वेयक्तिक प्रस्तावों की संख्या दिन प्रति 
दिन कम दो रही है। अगरेजी शासन-पद्धति पर लिखनेवालों 
को सम्मति में मंत्रिसभा की बढ़ती हुई यह शक्ति इँगलैंड के 
लिये हानिकर है। महाशय ले ने बड़ गंभीर विचार के 
ग्रमंतर कहा हे--- प्रतिनिधि सभा को नियामक सभा कहना 
निरथक है । यह ते शआ्राजकत्त मंत्रियों के नियामक प्रस्तावों 
की एक मात्र विवाद-भूमि हो गई हैे। अआ्राजकल राज- 
नीतिक विवादे। की सभा का काम एक मात्र प्रतिनिधि सभा 
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कर रही है !”” लाड सेसित्ञ ने एक बार प्रतिनिधि सभा में 
स्पष्ट शब्दों म॑ं कहा था--“हमस लोग वेयक्तिक श्रधिकारों 
का अतिक्रमण प्राय: सुना करते हैं, परंतु यहाँ पर यह 
सुना देना भी आवश्यक प्रतीत होता हे कि प्रतिनिधि सभा 
की संपूर्ण नियामक शक्ति मंत्रिसभा के ही हाथ में दिन पर 
दिन चल्ली जा रहो है।...... इसका क्‍या कारण है ? इसकी 
कोई परवाह नहीं करता। स्रभ्यों के अभ्रधिकार छिन रहे 
हैं, परंतु इस सभाभवन के बाहर किसी व्यक्ति को इसकी 
कुछ भी चिंता नहों है......... |!” महाशय लार्वे् ने बहुत 
सी गणनाओं के श्रनुसार यह स्पष्ट तार पर दिखाया है कि 
किस प्रकार राजकीय प्रस्तावों के सुधारों में प्रतिनिधि सभा 
दिन प्रति दिन कम हाथ दे रही है। आ्रापका कथन है कि 
१८५१ से १८६० तक राजकीय प्रस्तावों में ४७ प्रस्तावों में 
सुधार किया गया था; श्रौर १८७४ से १८७८ तक केवल एक 
ही प्रस्ताव में तथा १८€४७ से १€०३ तक केवल दो ही प्रस्तावों 
में सुधार किया गया था । इस प्रकार यह स्पष्ट हुआा कि 
कंवल लाडे सभा ने ही अपनी शक्ति नहीं खाई है, अपितु 
प्रतिनिधि सभा भी वैसी ही दशा में है । इन दोनों सभाओं 
की शक्ति यदि किसी ने चूस ली है तो वह केबल मंत्रिसभा 
ने | सारांश यह कि लाड सभा ने यदि प्रपनी शक्तियाँ खाई 
हैं तो यह न समभाना चाहिए कि उसने बे शक्तियाँ प्रति- 
निधि सभा को दे दी हैं | बेचारी प्रतिनिधि सभा ते स्वयं ही 
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शक्तिहीन हो गई है। इन दोनें सभाओं की शक्ति मंत्रि- 
सभा ले गई है । प्रतिनिधि खभा तथा ल्ञाड सभा के बीच में 
एक अंतर श्रवश्यमेव है । वह यह कि मंत्रिसभा पहले 
पहल प्रतिनिधि सभा को ही नशा पिल्लाया करती है । 

यह पहले द्वी लिखा जा चुका है कि शभ्रार्थिक विषयों में 
प्रतिनिधि सभा की अपेक्षा लाडे सभा की शक्ति न्‍्यून है। 
ग्राथिक प्रस्तावों का प्रतिनिधि सभा में ही पहले पहल पेश 
द्वोेना आवश्यक है और यह उचित भी प्रतीत होता है, 
क्योंकि जिस समय संपूर्ण राष्ट्र के चलाने क॑ लिये प्रतिनिधि 
स्रभा को ही घन देना हो, उस समय धन संबंधी प्रस्ताव भी 
उसी में पेश हाने चाहिए । 

प्रतिनिधि सभा ने ल्ञाडे सभा से यह अधिकार सर्वधा ही 
अपने हाथ में ले लेने फे लिये पहले पहल १६६१ में प्रयत्न 
किया । उस्र समय ल्ला्ड सभा ने वेस्ट मिनिस्टर की सड़कों 
को सुधारने के लिये धन संबंधी एक प्रस्ताव पास करके प्रति- 
निधि सभा में भेजा । प्रतिनिधि सभा ने उपयुक्त सिद्धांत के 
अ्रनुलार उसे पास न किया और कहा-- धन संबंधी प्रस्ताव 
पहले पहल उन्हीं के पास पेश होने चाहिएं जब कि रुपए 
उन्हीं को देने हैं। इस काये के अनंतर प्रतिनिधि सभा ने 
अपने यहाँ उसी प्रकार का एक प्रस्ताव पास करके ला 
सभा के पास भेजा । लाड सभा ने उस पर एक टिप्पणी 
चढ़ाकर श्रपने यहाँ से पास करके प्रतिनिधि खभा के पास 
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पुनः भेज दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि वह प्रस्ताव 
जहाँ का तहाँ रह गया । अगले वर्ष पुनः इसी प्रकार का 
एक प्रस्ताव प्रतिनिधि सँभा में पास द्वोकर लार्ड सभा में 
पहुँचा । लाड सभा ने ढील ढात़् की तथा कुछ बंदर- 
घुड़कियाँ दिखलाकर उसे पास कर दिया। इसका परि- 
णाम यह हुआ कि प्रतिनिधि सभा ने यह अधिकार उसके 
हाथ से सदा के लिये छोन लिया । शप७८ में लाडे सभा 
आशिक विषयों में सवेधा निःशक्त हो गईं तथा उसके अनंतर 
शासन-पद्धति सें यह नियम स्थिर रीति पर काम करने लगा--- 
“राजा को प्रत्येक प्रहार की आधिक सहायता देनेवाले 
प्रस्तावों का पहले प्रतिनिधि सभा में पेश होना आवश्यक है 
ओर जला सभा उनमें कुछ भी काट-छाँट नहीं कर सकती । 
जे कुछ उसके हाथ में है, वह यही है कि चाहे वह उन प्रस्तावे[ 
को पास करे या न पास करे!” । 

यह भी पूर्व में लिखा जा चुका है कि लाडे सभा प्रतिनिधि 
सभा की श्रपेक्षा संकृचित विचार की है । उदार दल्वालों की 
यह स्रभा बहुत ही अधिक काट छॉट किया करती है । 

प्रतिनिधि सभा कं बहुत से प्रस्ताव डचित रीति पर ध्यान 
रखकर नहीं बनाए जाते । ल्ञाड सभा उन प्रस्तावों का 
संशोधन किया करती है। संशोधन करने के लिये साहस, 
खतंत्रता और निः्पक्षता इन तीन गुणों की अत्यंत अधिक आव- 
श्यकता होती है। ल्लाड सभा में साहस तथा खतंत्रता ये 
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देने गुण विद्यमान हैं, पर दुःख की बात है कि उसमें 
निष्पन्षता का गुण नहीं है । 

लाड सभा जातीय दलों के विचारों से प्राय: प्रभावान्वित 
है। जाया करती है जिससे प्रस्तावों का संशोधन डचित रीति 
पर नहीं होने पाता । राजनीतिज्ञों की सम्मति है कि समय 
पाकर ल्लार्ड सभा में यह गुण भी आ ही जायगा | 

इंगलैंड में लाड सभा से जाति का जो कुछ लाभ पहुँचते 
हैं, वे भुलाए नहीं जा सकते । इँगलैंड एक मात्र ल्ाड;सभा कं 
कारण भयानक आक्रांतियों का पात्र न 
हो। सका | छाडे सभा का डउच्छेद कर 
राज्य की संपूणे नियामक शक्ति एक 
सभा के हाथ में दे दना इँगलैंड के लिये सवेधा हानिकर है । 
यदि किसी देश को श्राक्रांतियां की चाह हो ता वह यह काम 
करे । संपूर्ण सभ्य देशों की शासन-पद्धतियाँ यही बता रही 
हैं कि देश की नियामक शक्ति का एक सभा के हाथ में 
कभी न देना चाहिए। इँगलेंड ने ते क्रामवेल के समय 
में एसा करके फल भाग ही लिया है। रंप ने १६४८ की 
१७ माचे का राजा के पद का जाति के लिये अनावश्यक 
तथा भयानक ठहराया श्रौर उसी के दे! दिन बाद लाड सभा 
पर भो अपनी छुरी चला दी तथा उसका भी एक नियम द्वारा 
सदा के लिये मूलेच्छेदन कर दिया। उस नियम का रूप 
निम्नलिखित है-- 


लाड सभा का 
समुच्छेद 
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इस प्रकार लाड सभा का सवेधा नष्ट कर अगरेज जाति 
के कुछ समभ्यों ने इंगलेंड पर एक सभा द्वारा ही शासन करने 
का यल्न किया, परंतु वे ल्ञोग सफल्न न हा सके तथा अगरेज 
जाति को कुछ द्वी समय के वाद “राजा? तथा लार्ड सभा इन 
दोनों का ही पुनः उद्धार करना पड़ा। हमारा यह तात्पये 
नहों है कि एक नियामक सभा द्वारा किसी जाति का शासन 
सफलता से नहीं चल्ल सका है। श्रत्यंत उन्नत आचारवाली 
जातियों में यह संभत्र है। परंतु आजकल कोई जाति 
इतने उच्च आचार की नहों है। अतः एक' नियामक सभा 
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द्वारा सफलता से शासन हाना भी कठिन ही हे! गया 
है। मदाशय वाल्टर बैज्हाट ने बहुत ही ठीक कहा है-- 
“परिपूर्ण तथा अति याग्य प्रतिनिधि सभा यदि किसी 
देश में हो ते उस द्वेश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या 
लाड सभा का होना सर्वथा ही निरथेक है। परिपूर्ण तथा 
अ्रति योग्य प्रतिनिधि सभा से हमारा तात्पये यह है कि वहच्द 
पुर्ण रीति पर जाति की प्रतिनिधि हो, उसके सभ्य उच्च 
आचार के हों, जिनमें क्रोध, लाभ, मोह, ईर्ष्या, द्रेष आदि 
दूषणों की सत्ता न हो तथा जिनमें विचार शक्ति इस सीमा 
तक हो! कि उनके कार्यों तथा विचारों में त्रुटि का स्थान 
तक न रहता हो, तथा जिनके पास किए हुए प्रस्तावों के 
पुनः निरीक्षण की कुछ भी श्रावश्यकता न हा । यदि इस 
प्रकार के सभ्य किसी देश की प्रतिनिधि खभा में विद्यमान हों 
ते उस्र देश के लिये किसी दूसरी राष्ट्र सभा या ज्ञाड सभा 
का रखना सर्वंधा अ्रनावश्यक है; श्रनावश्यक ही नहीं अ्रपितु 
अत्यंत हानिकर भी है। परंतु यदि ऐसी दशा न हो, तब 
ते। दूसरी सभा का होना बहुत ही आ्रावश्यक है; और यदि 
दूसरी सभा कोई उद्देश्य न रखे तो उसे उसका बुरा फल भी 
अवश्य ही भोगना पड़ेगा, इस्रमें संदेह करना वृथा है |?” 


आठवाँ परिच्छेद 

खस्ट्रिया, हंगरी तथा इनसे उत्पन्न राष्ट्र 

युरापीय महासमर के पहले आरिट्रिया और हंगरी देनों 
एक ही साम्राज्य में थे | अपने अपने भ्रतरीय विषयों में ये दोनों 
स्वतंत्र अवश्य थे, परंतु आस्ट्रिया का राजा इन दोनों के 
संघटन का सम्राट था । इन दोनों राष्ट्रों का सम्मिल्नन विचित्र 
था ओर इनकी शासन-पद्धति भी शअ्रपूवे ही थी। आरस्ट्रिया 
तथा हंगरी में बहुत सी भिन्‍न भिन्‍न भाषाभाषी जातियों का 
निवास था। वे जातियाँ आपस में सदा लड़ती रहती थीं तथा 
एक जाति दूसरी को कुचलने का यज्ञ करती रहती थी। 
हंगरी में मगयार जाति की प्रधानता थी, पर आस्ट्रिया में ऐसी 
बात नहीं थी । आस्ट्रिया में जमेनों की शक्ति को प्रन्य 
जातियाँ कम नहीं कर सकती थीं । राजनीतिक मामलों फो 
छोड़कर आस्ट्रिया के साथ हंगरी का वैसा ही संबंध था 
जैसा कि एक विदेशीय राष्ट्र का होता है। दोनों एक दूसरे 
से स्वतंत्र समझे जाते थे। दोनों की शाखन-प्रथाली भिन्न 
भिन्न थी, देने की पार्लिमेंटें भिन्न भिन्‍न थीं श्रौर दोनें के 
न्यायालय भी भिन्न भिन्न थे। किंतु ऐसा होते हुए भी वोनों 
मिल्ल गए थे । दोनों का सम्राट एक था, भंडा एक था, दानों 
का नागरिकत्व (०ं४४०7४॥७) एक था धर दोनों अपने भपने 
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प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन द्वारा अपनी एक नीति भी 
स्थापित रखते थे। हम इन दोनों राष्ट्रों ' की प्राचीन शासन- 
प्रणाली पर भी कुछ लिखेंगे। 
आस्ट्रिया की प्राचीन शासन-प्रणाली का निमोण सन्‌ 
१८६७ में हुआ था | इस शासन-प्रणालो के अनुसार आस्ट्रिया 
का सम्राट राज्य का मुख्य पदाधिकारी 
था। इस पद का अधिकार सम्राट के 
वंशजों को ही था। एक जातीय सभा थी और एक मंत्रि- 
सभा भो थी । सम्राट्‌ की समस्त आज्ञाएं किसी न किसी 
मंत्रो द्वारा हस्त|क्षरित होती थों। कितु यह कहों नहीं स्पष्ट 
किया गया था कि मंत्रिसभा पालिमेंट के प्रति उत्तरदायी 
होगी । शासन-पद्धति के निर्माण के कुछ काल बाद मंत्रिसभा 
का पालिएण्ट के प्रति उत्तरदायित्व ऊपरी रीति रिवाजों में ते 
स्थापित हे। गया था, किंतु पालिमेंट में दलबंदी ठीक तरह से 
न होने के कारण सम्राट्‌ मनमानी करा सकता था | 
. आस्ट्रिया की जातीय सभा या पालिमेंट दा सभाओं 
से मिल्ककर बनी थी--एक ते लाड सभा ओर दूसरी प्रति- 
निधि सभा । ज्ञा्ड सभा के सभ्य राज- 
पुत्र, राजवंशज, कुल्लीन व्यक्ति, पादरी, 
महापादरी आदि होते थे । सम्राट्‌ बहुत से व्यक्तियों को लाड 
सभा का जीवन भर के लिये सभ्य बना सकता था। ज्ञार्ड सभा 
तथा प्रतिनिधि सभा के अधिकार एक ही सदृश थे | 


| 
आस्ट्रिया 


९ 
लाड सभा 
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प्रतिनिधि सभा के सभ्य छः वर्षों के लिये चुने जाते थे । 
प्रतिनिधि सभा को सम्राट_ जब चाहे तब विसजित कर सकता 
था। प्रतिनिधि सभा क॑ सभ्यां का चुनाव 
प्रांतां के निवासियों द्वारा सीधे तौर पर 
होता था। आस्ट्रिया में प्रतनिधि सभा के सभ्यों को चुनने- 
वालों की पाँच श्रेणियाँ थीं-- 

( १ ) भूमिपति, ( २ ) नगरनिवासी, ( ३ ) व्यापारीय 
समितियाँ, ( ४ ) प्रामवासी, ( ५ ) साधारण जनसभूह । 

इन पाँच श्रेणियों के अनुसार ही चुनाव के प्रांतां का 
विभाग था । बहुत से ऐसे ऐसे छोटे नगर भी थे जा स्वतः 
एक प्रांत थे। साधारण तौर पर प्रत्येक प्रांव का एक एक 
प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था | 

प्रतिनिधि सभा का प्रति वर्ष अधिवेशन द्वाता था । लाडे 
सभा तथा प्रतिनिधि सभा किसी में पहले प्रस्ताव पास किया 
जा सकता था तथा पास करके दूसरी सभा में पास करने के 
लिये भेजा जा सकता था। प्रत्येक प्रकार के नियम, व्यापारिक 
संधियाँ तथा कर आ्रादि विषयों का दोनों सभाओं में पास 
होना आवश्यक था | 

आतस्ट्रिया के सहृश हंगरी की भी अपनी स्वतंत्र शासन- 
पद्धति थी; किंतु हंगरी का भी अधिपति 
आस्ट्रिया कासम्राट्‌ हो था। सम्राट 
को आरिट्रिया तथा हंगरी दोनों हो की राजधानियों में दे। बार 


प्रतिनिधि सभा 


हंगरी 
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राज्यासिषेक कराना तथा शपथ लेनी पड़ती थी। आस्ट्रिया का 
सम्राट “हंगरी का इश्वर प्रेषित राजा?” की डपाधि से भी पुकारा 
जाता था। बुडापेस्ट में हंगगी की राजधानी थो और यहाँ 
पर वह हंगरी की मंत्रिसभा खय॑ चुनकर स्थापित करता था | 
परंतु यहाँ की मंत्रिस॒भा प्रतिनिधि सभा के प्रति पूरी तरह से 
उत्तरदायी थी । कारण यह था कि हंगरी में मगयार लोग 
धधिक थे श्रार उनमें एकता थी । सम्राट यहाँ श्रपनी चाल 
नहीं चल सकता था । यहाँ की पालिमेंट में भी दो सभाएं 
थीं। प्रथम तथा अंतरंग सभा में वंशपरंपरा से चल्ले 
आए हुए सभ्य रहते थे ओर दूसरी तथा प्रतिनिधि सभा में 
जनता द्वारा चुने हुए सभ्य होते थे । 

सम्राट_ ही आास्ट्रिया हंगरी की स्थज्ष तथा जल्ल सेना का 
निरीक्षण करता था। कुछ विभागों के पदाधिकारियों को 
देनों देशों में सम्राट ही नियत करता था। दोनों ही राष्ट्र 
विदेशी राष्ट्रों के खाथ संधि, व्यापार तथा श्रन्य सावेजातीय 
विषयों पर प्रथक प्रथक्‌ बात नहीं कर सकते थे। सारांश 
यह कि दोनों ही राष्ट्रों का काये बहुत कुछ मिलकर किया 
जाता था। आस्ट्रिया तथा हंगरी की अपनी अपनी सेनाएँ 
थों, परंतु जातीय सभा की शआाज्ञा के बिना वे युद्ध पर नहीं 
भेजी जा सकती थों। दोनों राष्ट्रों का वयय समय समय 
पर दोनें ही राष्ट्रों की सभाएं नियत कर देती थीं; परंतु 
यदि ऐला न हो सकता था ते खम्नाट स्वयं व्यय नियत 
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कर देता था तथा कौन राष्ट्र कितना दे, यह भी स्वयं ही 
निधांरित कर देता था । 

आरिट्रिया हंगरी की सम्मिलित शासन-पद्धति अ्रति विचित्र 
थी। दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों की एक एक राष्ट्र-संघ- 
टन की सभा द्वोती थो | प्रत्येक देश साठ साठ सभ्य भेजता 
था। उन साठ सभयों में से ४० सभ्य राष्ट्रीय प्रतिनिधि 
सभा के द्वारा चुनकर आते थे और २० सभ्य राष्ट्रीय ला्ड 
सभा की ओर से | इनका चुनाव प्रति वष होता था। डनका 
अधिवेशन एक बार वाइना में होता था ते दूसरी बार बुडा- 
पेस्ट में। जिस बार सभा का अधिवेशन पझास्ट्रिया में होता 
था, उस बार उसकी कारवाई जमंन भाषा में होती थी, 
परंतु जब उसका अधिवेशन बुडापेस्ट में होता था, उस समय 
उसकी कारवाई मगयार भाषा में ही लिखी जाती थी । फोरम 
८० सखभ्यों का होता था। राष्ट्रसंघटन की सभाओं में 
सम्मति देने का अधिकार भी दोनों राष्ट्रों के सभ्यों का समान 
ही था। सारांश यह कि राष्ट्स्‍संघटन की सभाओं में 
आस्ट्रिया तथा हंगरी का शक्ति में समान समभकर ही काम 
किया जाता था। यह घटना इस बात की भी स्पष्ट करती 
है कि किस प्रकार दोनों राष्ट्र अपने आपका एक दूखरे से 
प्रथणू समभते थे | 

कितु आस्ट्रिया हंगरी की इस शासन-प्रणाली से वहाँ के 
सब निवासी संतुष्ट नहीं थे। जैसा कि हम ऊपर बता श्राए 
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हैं, आस्ट्रिया में जमंन ओर हंगरी में मगयार ये ही सारे 
देश में वास्तव में सुखी थे। शञ्रत:ः जब सन्‌ १८१४ में 
आर्ट्रिया हंगरी के ही खबिया को चुनौती देने पर युरोपीय 
महाखमर छिड़ा और बाद में इसमें आस्ट्रिया हंगरी की हार 
होने क्ञगी, तब आस्ट्रिया हंगरी की दबी हुई जातियों ने 
अपनी खतंत्रता का अच्छा मोौका देखा । पोल्स, जेक्स, 
स्तेवेक्स तथा जूगीस्लेव्ज, सभी अपनी स्वतंत्रता की आवाज 
उठाने लगे । सन्‌ १४१८ में सम्राट ने इनका कुछ अधि- 
कार देने की धाषणा की, किंतु का बरषा जब क्ृपी सुखाने । 
लोग इससे संतुष्ट नहीं हुए । हंगरी ने आास्ट्रिया से अपना 
संबंध तोड़ लिया । एक के बाद एक एक जाति ने अपनी स्वतं- 
त्रतवा की घेषणा कर दी और अपनी अपनी काम चल्लाऊ सर- 
कार स्थापित कर ली । ११ नवबर सन्‌ १८१८ को जिस 
दिन युद्ध की शांति हुई, सम्राट अपने पद से अलग हो 
गया और समष्टिवादियों ( ४००) /0070०'&८8 ) की 
एक सभा ने शेष आस्ट्रिया में प्रजा के प्रतिनिधिसत्तात्मक 
राज्य की घोषणा कर दी । अतः भआरस्ट्रिया हंगरी क॑ सम्मे- 
क्ञनन से निम्नलिखित छ: नए राष्ट्र उत्पन्न हुए--( १) आस्ट्रिया, 
(२ ) हंगरी, ( ३ ) पोलैंड, ( ४ ) जेकोस्लेवेकिया, ( ४ ) 
जूगासलेविया और ( ६ ) रूमानिया । 

( के ) नवीन आस्ट्रिया का प्रतिनिधितंत्र राज्य--नवीन 
आस्ट्रिया में प्राचीन आस्ट्रिया के केब्ल सात ही प्रांत हैं । 
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इनक भी कुछ हिस्से अन्य राष्ट्रों द्वारा ले लिए गए हैं । इसकी 
जनसंख्या प्राचीन आ्रास्ट्रिया की जनसंख्या से केवल * ही है। 
( ख ) हंगरी---सन्‌ १८१८ के नवंबर मास में हंगरी 
ने भी अपने को प्रजा का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य घोषित 
किया था और कई महीने तक एक कासचलाऊ खरकार 
द्रारा शासित भी होता रहा। इसके बाद कुछ दिनों तक 
किसानों तथा मजदूशं की सेोवियट सरकार रही ( जैसा 
कि रूस में है) | किंतु यह साोवियट सरकार रूसानिया 
की सेना द्वारा दवा दी गई श्रौर पहली सरकार पुनः स्थापित 
हुइ। सन्‌ १७८२० में एक जातीय सभा का निर्वाचन 
हुआ ! इसफे सदस्यों का चुनने क॑ लिये प्रत्येक ल्ली पुरुष 
का मत देने का अधिकार था। इस जातीय सभा ने कोई 
नई शासन-प्रणाल्ञी नहीं बनाई और महासमर के पहले- 
वाज्ञी पुरानी शासन-पद्धति में ही समयानुकूल कुछ अदल 
बदल करके हगरी का परिमित एकसत्तात्मक राज्य घोषित 
कर दिया। कितु सम्राट का पद खाल्ली ही रखा। 
महासमर के फल्ष-खरूप हंगरी की बहत कुछ जमीन जाती 
रही ओर नवीन हंगरी की जनसंख्या प्राचीन हंगरी से आधी 
ही रह गई | 
( ग ) पोलैंड का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य--नवीन 
पोलैंड आस्ट्रिया, जर्मनी और रूस के साम्राज्यों के कुछ 
कुछ हिस्से से मिलकर बना है। अठारहवी शताब्दी के 
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आअतिम चरण में पालैंड एक खतंत्र एक-सत्तात्मक राज्य 
था। यह अपनी विचित्रता के लिये प्रसिद्ध था। यहाँ 
का राजा जनता द्वारा चुना हुआ होता था। इस विचि- 
त्रता के अतिरिक्त पोलैंड में एक श्रौर बड़ो विचित्रता थी। 
वह यह कि जातीय सभा में जब तक सबकी एक राय न 
हो, कोई काम नहीं हे। सकता था--क्ोई नियम नहीं बन 
सकता था । कोई सभ्य यदि उठकर यह कह दे कि भें 
विरोध करता हूँ? तो चाहे बाकी सबके सब्र उसे क्‍्योंन 
चाहते हों, वह प्रस्ताव गिर ही जाता था । इस बेहूदगी से यहाँ 
झगड़ों का घर ही बन गया। पो्लैंड के श्रासपास जमेनी, 
आ्रास्ट्रिया और रूस सदृश बलशाली और लाक्नचो साम्राज्य थे 
ही। सबकी आँखें बेचारे पेलेंड पर गड़ गईं । सन्‌ १७८५४ 
तक पोलैंड का टुकड़ा टुकड़ा हड़प कर लिया गया और 
स्वतंत्र पोलेंड का कोई टुकड़ा युराप के नकशे पर न बचा | 
इसके बाद करीब एक शताब्दो तक पोल्लेंड में जातीय आँदो- 
लन मचते रहे, परंतु वे हमेशा इन्हीं तीनों साम्राज्यों 
द्वारा दबा 'दिए जाते थे | 

युरापीय महासमर में पाोलैंड का भाग्य चमका। मित्र 
गष्ट्रों को यह इच्छा थी कि पोलैंड का खतंत्रवा दे दी जानी 
चाहिए। इनकी जीत होने पर ऐसा ही हुश्रा और पोर्लेंड 
को घर बेठे खतंत्रता प्राप्त हो गई । जमेनी और झआारिट्रया के 
हारने पर पोलैंड के सब हिस्सों ने मित्कर एक जातीय सभा 
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बनाई और पोलैंड की शासन-प्रणालो निमित की । यह 
शासन-प्रणालो प्रतिनिधिसत्तात्मक है । 

( घ ) जेकोस्लोवेकिया का प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य-- 
जेकास्लेवेकिया में बेहिमिया का प्राचीन राज्य, मोरेविया, 
सिल्लोशिया और स्लेवेकिया शामित्न हैं। महासमर के 
पहले सलेवेकिया हंगरी का एक हिस्सा था और बाकी के 
हिस्से आस्ट्रिया के अंतर्गत थे। इसकी जनसंख्या लगभग 
१४००००० है। इनमें ३ जेक्स लोग हैं। इसको खतंत्रता 
महासमर के अंतिम दिनों में घेषित हुईं थी श्रार महीने भर 
बाद ही कार्य में भी लाई गई थी । सन्‌ १5२० में यह काम- 
चल्ाऊ शासनप्रणाली स्थायी बना दी गई | 

(छः ) और ( च ) रूमानिया, और “सब्से, क्रोट्स 
ग्रौर स्ते।वेन्स” के राज्य--छूमानिया और जूगेसस्लेविया वास्तव 
में प्राचीन आस्ट्या हंगरी के ही हिस्से नहीं कहे जा सकते । 
महासमर के पहले रूमानिया एक छोटा स्रा राज्य था। अब 
उसमें बेखार्विया, वूकोनिया श्रार टान्सल्वेनिया भी शामिल 
हो गए हैं। अतः वह अब पहले से दुगना हो गया है | 

जूगोस्लेविया ते प्राचीन सर्विया ही है जो कि अब उससे 
तिगुना है। इसमें मॉंटीनीग्रो भी शामिक्ष हो गया है। जूगेस्ले- 
विया का राजकीय नाम 'सब्सं, क्रोट्स और स्तेवेन्स का राज्य? 
(१6 ॥॥एत५०क रण ॥0 $७05, 07088, क्षति 5]0/075) 


है। इसकी नवीन शासन-प्रणाली सन्‌ १€२५१ में जनता की 
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निवांचित जातीय सभा द्वारा निर्मित हुई दै। ये दोनों राज्य 
'परिमित एकसत्तात्मक राज्य! हैं | 

उपयुक्त छह्दें राष्ट्रों में राष्ट्र का एक ही एक अधिपति है । 
जूगासलेविया और रूमानिया में राजा हैं, और ये लड़ाई के 
पहलेवाले राजवंश के ही हैं और इनके बाद भी इन्हीं के 
पुरुष वंशज राज्याधिकारी हैं।गे | हंगरी में अभी तक कोई राजा 
गद्दी पर नहीं बैठाया गया है, किंतु शासन-प्रणाली के भ्रनुसार 
यहाँ भी एकसत्तात्मक राज्य ही रहेगा। आर्ट्रिया, पोलैंड 
ग्रेर जेकास्लेवेकिया में जातीय सभा की दोनों सभाओं के 
एक स्राथ बेठकर चुने हुए प्रधान मुख्याधिपति हैं। श्रास्ट्रिया 
में प्रधान की अवधि चार वर्ष की हे और पोलैंड तथा जेको- 
सले।वेकिया में सात सात वर्ष की है । 

जूगास्लेविया में केकल्ल एक ही सभा की व्यवस्थापिका 
सभा है ओर इसके सभ्य जनता द्वारा चुने जाते हैं जिसमें प्रत्येक 
स्त्री-पुरुष को मत देने का अधिकार है। हंगरी ने अभी तक 
निश्चित नहीं किया है कि वह एक सभा की ही जातीय सभा 
रखेगी या दे सभाओं की । आस्टिया, पोलैंड, जेकास्ले।वेकिया 
और रूमानिया में जातीय सभाओं में दे दे! सभाएं हैं---अतरंग 
सभा ओर प्रतिनिधि सभा। इनमें प्रतिनिधि सभा जनता द्वारा 
चुन हुए सभ्यों की ही होती है । 


नवाँ परिच्छेद 
रूस 


सन्‌ १८१७ के पहले रूस एक कट्टर एकसत्तात्मक राज्य 
था। यहाँ का राजा जार कहलाता था। उसने लोगों पर 
बड़ा श्रन्याय मचा रखा था । सन्‌ १८०५ में, ज्ञोगों के क्रांति 
करने पर, उसने एक राष्ट्र सभा की स्थापना की श्रार समस्त 
बालिग पुरुषों का इसके सभ्यों के निर्वाचन का अधिकार 
दिया । परंतु दे साल के अनुभव से इस निर्वाचन विधि 
की अपने अधिकारों में कंटक समभकर उसने इसकी बंद 
कर दिया और एक ऐसी विधि लिमित की जिससे राष्ट्र 
सभा में उसकं ही पक्तपाती सभ्य रह सकें। ऐसा ही हुआ । 
यद्यपि सामान्यतः: लोग अत्यंत ही असंतुष्ट थे, तथापि कुछ 
कात्न तक यही व्यवस्था चलती रही । सन्‌ १८१७ में महा- 
समर छिड़ गया। संकट का समय समभकर सब दलों ने 
मिलकर सरकार का साथ देने का निश्चय किया । १<८१४- 
१८१५४ में रूस के कई जगह द्वार जाने के बाद राष्ट्र सभा ने 
सरकार के सनन्‍्मुख युद्ध सफल बनाने की कुछ सल्लाह उपस्थित 
की । किंतु विनाशकाल्ले विपरीतबुद्धि:,--इन खलाहों की 
बुरी तरह अवहेलना की गई। सेना ओऔ्रार शासन के अन्य 

शा०-- १ ४ 


( २१० ) 

विभागों की कमजारी पर लोग पहले ही से भड़के बैठे थे । यह 
अवहेलना श्रप्मि में घी का काम कर गईं । इतना ही नहीं, 
जार ने इस अवसर पर ऐसे बेहूदे श्रौर जनता के प्रतिकूल 
मंत्री रखे थे कि राष्ट्र सभा के जी हुजूर” सभ्य भी जार के 
विरुद्ध हो गए। इस कंटक को भी दूर करने फे लिये जार ने 
राष्ट्र सभा के बरखास्त होने का हुक्म दिया । पर अब जार 
हद से बाहर पहुँच चुका था । राष्ट्र सभा के सभ्यों ने उसकी 
बात नहीं मानी और अपना एक मंत्रिदल कायम करके एक नई 
कामचलाऊ सरकार (20४07 (70ए४९७॥770॥0) स्थापित 
कर ली; और यह घोषणा की कि शीघ्र ही एक सुव्यवस्थित 
प्रतिनिधि सभा बुलाई जायगी जे। नए सिरे से रूस की शाखन- 
प्रणाज्ञी का निर्माण करेगी । इस कामचलाऊ सरकार फे साथ 
ही माये सन १७८१७ की प्रसिद्ध क्रांति सारे रूस में हो 
गई पछलोर जार राजपद से विहीन हो गया | 

इधर ते यद्द कामचल्लाऊ सरकार स्थापित हुईं, उधर उसी 
दिन पेट्रोम्रेड में भी श्रमजीवियों के प्रतिनिधियों की एक खभा 
सोव्हियट स्थापित हुईं जो दो दिन बाद श्रमजीवियों ओर सैनिकों 
के प्रतिनिधियों की साोव्हियट कहलाई। इसने भी शासन 
का अधिकार अपने हाथ में ले तिया । रूस में अ्रब दा सर- 
कारें हो गईं जो अ्रपनी भ्रपनी भिन्न भिन्‍न भ्राज्ञाएं देने लगीं । 
अत में सोव्टियट ने उपयुक्त राष्ट्र सभा की कामचलाऊ 
सरकार का दबा क्िया। नवंबर सन्‌ १७८१७ में यह काम- 
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चल्ाऊ सरकार सेना के जोर से बिलकुल उखाड़ डाली गई । 
राजनीतिक क्रांति के साथ ही साथ आधिक श्रौर सामाजिक 
क्रांति का भी डेंका पीटा गया। इसके सुख्य कर्ता-धर्ता 
बेलशेबिक नामी दत्त से मशहूर हैं । 

इस घटना के बाद रूस भर की सारी साठव्हियटों ने एक 
अ्रखिल रूसी-सेोव्हियट-कांग्रेस की ओर संसार के प्रसिद्ध 
पुरुष निकोलाइ लेनिन की अध्यक्षता में एक काय्येकारिणी 
सभा स्थापित की । इसने लड़ाई में मित्र राष्ट्रों का साथ छोड़ 
दिया। प्रथम श्रेणों श्रेर मध्यम श्रेणो के लोगों स्रे उनकी संपत्ति 
छुड़ा ली और श्रमजीवी मजदूरों को बाँटी। रेल, फैक्टरी 
इत्यादि सब लोगों के फायदे के लिये अपने हाथ में ज्ञी, जार 
तथा उसके संबंधियों का जान से मार डाला, कई बड़े बड़े 
धनियों, अफसरों श्रोर उपाधिधारियों को खतम किया, कइयों 
को जेल में हू सा ओर कइयों का देशनिकाला दिया। गिरजा- 
घर भी साफ कर डाल्ला। तात्पय यह कि रूस की बिलकुल 
काया पल्चनट कर दी । जिधर देखे, उधर साम्यवादियों का 
हो बोल्लबाला हो गया। 

सन्‌ १६१८ के ग्रोष्म काल में इन बोालशेविकों ने अ्खिल- 
रूसी-सेवियट के सनन्‍्मुख एक शासन-प्रणाली उपस्धित की । 
यह शासन प्रणाली स्वोकृत हो गई, गरर आज भी रूस में वही 
शासन-प्रणाली प्रचलित है, यद्यपि सन्‌ १८१८ से ध्ब तक 
उख्रमें कदे जगह रद्दोबदक्त भी कर दिया गया है। इसी बीच 
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में रूस के कई हिस्सों ने अ्रपनी प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्वतंत्रता की 
घेषणा कर दो और अपनी अपनी प्रथक्‌ प्रथक सेज्हियट 
स्थापित कर दी। सन्‌ १७२२ में इन सबका एक संघटन हे। 
गया और इस्र राष्ट्रसंघटन की शासन-प्रणाली सन्‌ १४८२३ में 
निर्मित की गई। यह राष्ट्रसंघटन यूनियन आफ सोव्हियट 
सेशिप्मलिस्ट रिपषबलिक' (५४४५]६) के नाम से प्रसिद्ध है। 
रूसी शासन-पद्धति के मल तत्त्व 

शासन-पद्धति की यह प्रथम धाषणा हे कि रूस सोच्हि- 
यटों का प्रतिनिधि-स त्तात्मक राज्य है। इसका अथे यह हे--- 
रूस की मुख्य सभा में सीधे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि 
नहीं हैं, किंतु इसमें सेज्हियटों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं । 
यह किस तरह है, यह हम श्रागे चलकर बतल्लावेंगे । 

सेोव्हियटों के चुनाव के लिये १८ वर्ष की अवस्था के और 
इससे अधिक श्रवस्थावाले समस्त एशियानिवासी खस््री-पुरुषों को 
मत देने का अधिकार है, बशर्त कि वे स्वयं अपने परिश्रम से 
अपनी जीविका चलाते हों श्रार अपने लाभ के लिये दूखरों से 
परिश्रम न कराते हों । यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि निम्न- 
लिखित लोग मत देने क॑ अधिकारी नहीं होंगे-- 

( क ) जो लाभ के लिये दूसरों से मजदूरी कराते हें 
( इसमें घरू नौकर शामिल नहीं हैं ) | 

( ख ) जो ऐसी पूँजी से अपनी जीविका चल्लाते हैं जे उनके 
परिश्रम की कमाई नहीं है| जेसे ब्याज, किराया, मुनाफा इत्यादि | 
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( ग ) राोजगारी, बनिए, महाजन, एजेंट लोग, मध्यम 
श्रेणीवाले लोग इत्यादि । 

( घ ) पादरी और पुरोहित । 

( ढ ) वे लोग जे जार के जमाने में बड़े बड़े ओह पर थे। 

( च ) पागल और चोरी इत्यादि में पकड़े गए केदी । 

इसके साथ ही साथ उन परदेशियेों को भी मत देने का 
अधिकार दिया गया है जो रूस में रहते हैं और श्रमजीवी हैं । 

केवल मजदूर पेशेवाले ही सब श्रधिकारों के अधिकारी हैं। 

रूसी शासन-प्रणाली के मूल तत्त्व जानने के बाद अब 
यह जानना आवश्यक है कि शासन-प्रणाली .का ढाँचा किस 
प्रकार का हे। पहले हम रूसी राष्ट्र- 
संघटन की शासन-प्रणाली का वर्णन 
करेंगे जे सन्‌ १४२२ में प्राचोन रूख के 
अलग अलग खतंत्र राष्ट्र बने हुए चार हिस्सों ने निर्मित की 
थी। ये चार खतंत्र राष्ट्र इस प्रकार हैं---छस (खास), यूक्रे- 
निया, व्हाइट रूस और टांस-का्केशिया । इन राष्ट्रों का संघटन 
अमेरिकन राष्ट्रसंघटन के ही सदृश है। इस संघटन की मुख्य सभा 
संघ सोव्हियट महासभा ( एजांणा 0078287688 0 50एं०॥७ ) 
है | इसके सभ्य प्रांतीय सेाव्हियट तथा नगर सेोडिहयट द्वारा 
चुने जाते हैं। प्रांतीय सेव्हियट प्रति १,२५,००० ग्रामवासियों 
पोछे एक सभ्य संघ-सेव्हियट महासभा में मेजती है; और 
नगर सेव्हियट प्रति २५,००० उद्योग धंधेवाले नागरिकों पीछे 


राष्ट््संघटन 5989७]३ 
की शासन-प्रणाली 
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एक सभ्य भेजती है। इस महालभा की बैठक साल्ल में फेबल 
एक ही बार होती है। साल भर का काम चलाने के लिये प्रति 
वर्ष महास भा एक उपसभा चुनताी है जे संघ-केंद्रोय प्रबंधकारियी 
सभा ( [(गांणा (एशाफ्क) ि९टाएंएए 0०शाजं।९० ) 
कहलाती है। यह प्रति तीन मास बाद बेठती है और इसके 
हाथ में नियम बनाने का मुख्य अधिकार है। यह प्रबंध- 
कारिणी खभा भी काफी बड़ी होती है। इस्रके सभ्यों की 
संख्या करीब करीब ४०० के होती है। इसलिये इस सभा 
की भी एक उप-सभा है जिसमें केवल्ल २१ ही सभ्य रहते हैं | 
यह उप-प्तभा ही रोजमर्रा का सारा काम देखती है । 

शासन काये के लिये एक मंत्रिसभा है जिसे संघ-जनता 
पाषक-सभा ( (7007 0००ए००॑ं] ० ]2009]08 (!0०77778897'8 ) 
कहते हैं। इसमें १५ सभ्य होते हैं और ये संघ-केंद्रीय प्रबंध- 
कारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं। इनमें एक प्रधान द्वोता है 
ओर 2 उपप्रधान । प्रधान को छोड़कर प्रत्येक सभ्य पर 
एक न एक शासनविभाग का भार रहता है। इस सभा की 
आज्ञा राष्ट्र-सेघटन के प्रत्येक व्यक्ति के लिये मान्य होती है 
श्रौर उनके विशेष राष्ट्र द्वारा काये में लाई जाती है। इस 
सभा में भी एक उप-खभा बन गई है जो मामूली विषयों 
का निपटारा करती है। यह सभा संध-सेव्हियट-मद्दासभा 
के प्रति उत्तरदायी होती हे । 

राष्ट्रसंघटन की शासन-प्रणाली ने उपयुक्त सभाओं के 
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हाथ में बड़े बड़ अधिकार दे दिए हैँ । उनमें निम्नलिखित 
अधिकार भी शामिल्ल हैं-- विदेश-संबंध श्रैर संधि की देखभाल , 
। युद्ध करना और शांति स्थापित करना 
संघसरकार के अधिकार ८ , लि 
कज लेना, विदेशीय राजगार को संभा- 

लना, रेक्षों, डाकखानों और तारघरों की देखभाल करना, 
सेना का प्रबंध करना, संघटन के चारों राष्ट्रों में एक सा सिक्का 
चलाना, बाट और ताल की एक सी स्थापना करना, एक से 
कर लगाना इत्यादि । इसके अतिरिक्त संघ के किसी राष्ट्र 
के उन कानूनें और नियमों को रद्द करना जो सन्‌ १८२२ 
की संधि के खिलाफ हों । 

यह ते हुइ राष्ट्रसंघटन की शासन-पदड्धति। यह सन्‌ 
१८१८ में रूल ( खास ) के लिये बनाई गईं शासन-प्रणाली 
के ही ढुग पर है। अब हम रूल ( खास ) की शासन- 
प्रणाली का कुछ वर्णन करेंगे । संघ के अन्य राष्ट्रों की भी 
शासन-प्रणाली करीब करीब इसी प्रकार की है । 

हम ऊपर कह ही श्राए हैं कि पेट्रोग्रेड सेव्हियट ने राष्ट्र- 
सभा द्वारा स्थापित कामचल्लाऊ स रकार का उखाड़कर एक 
अखिल-रूसी-सेव्हियट महास भा स्थापित 
की थो । सन्‌ ११८ में जे शासन- 
पद्धति निमित हुई, उसने भी इसे रहने दिया। आजकल 
रूस की यही सब से बड़ी राष्ट्र सभा है। इसमें रूस भर की 
सारी सेोव्हियटों फे प्रतिनिधि आते हैं। इनके चुनाव का 


रूसी साविहयट 
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ढंग विचित्र है। अब हम उसी का वशोन करेंगे । खाथ में 
पाठक यह ध्यान में रखें कि यह अखिल-रूसी-सोव्हियट 
महासभा, राष्ट्रसंघटन की संघ-सेोव्हियट महासभा से 
बिलकुल मिन्न है, तो भी इसके सभ्यों का निर्वाचन इत्यादि 
उससे बिल्लकुल मिल्लता जुलता है । 

इस पृष्ठ के सामने के वृत्त पर दृष्टि डालिए । इसकी जड़ 
में एक ओर ते शहरों की फैक्रियों ग्रैर कारखानें में काम 
करनेवाले दक्नों की सेव्हियट हैं श्रैर दूसरी ओ।र गाँवों की और 
देहाती जातियों की सोव्हियट हैं। ये दोनों प्रकार की से[विह- 
यट क्रम से नगर और जिल्ला सोव्हियट में अपने अपने प्रतिनिधि 
भेजती हैं । प्रांत भर की सारी नगर साव्हियट मिल्लकर प्रांतीय 
सेविहयट में अपने प्रतिनिधि भेजती हैं | इस्रमें वे प्रति २००० 
वेटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती हैं | इसी प्रकार एक रीजन भर 
की सारी नगर सोव्हियट प्रति ५००० वोटरों पीछे १ प्रति- 
निधि रीजनल सोव्हियट में मेजती हैं। रूख भर की 
सारी नगर साोव्हियट मिलकर अखिल्ष-रूसी-से।व्हियट-क्राँग्न स 
में भी, सीधे, प्रति २१००० वोटरों पीछे १ प्रतिनिधि भेजती 
हैं। इसी प्रकार जिला साोव्हियट एक ओर तो प्रति 
१०,००० निवासियों पीछे १ प्रतिनिधि प्रांतीय साव्हियट 
में भेजती है और दूसरी ओर प्रति १००० निवासियों पीछे १ 
प्रतिनिधि काउंटी सोव्दियट में भेजती है। ये काडउंटी 
साव्टियट प्रति २५००० निवासियों पीछे ? प्रतिनिधि रीज- 


( २१७ ) 


| अखिल-रूसी साव्हियट महासभा| 








कर 


हा ल॒ईंबर आल आस -०-२क>५्कआ#-५ की नली. 


प्रांतीय अकियंय 


२ूऋू००५७ निया * 
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प्रतिनिधि 
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के लिये एक एक साडिहयट 
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नल सोव्हियट में भेजती हैं, जहाँ नगर सेज्हियट के भी 
प्रतिनिधि आकर मिलते हैं। ये रीजनल सेव्हियट भी किसी 
किसी अवसर पर श्रखित्ष-रूसी-सेव्हियट-महासभा में प्रपने 
प्रतिनिधि भेजती हैं । 

उपयुक्त वन से यह स्पष्ट ही है कि प्रतिनिधित्व जन- 
संख्या और वोटरों के किसी एक अनुपात पर नहीं है। शहर के 
मजदूरों श्रौर उद्योग-धंधेवालों के हाथ में कहीं श्रधिक अधिकार 
हैं। उनको इतना श्रधिक अधिकार देने का कारण यह है कि 
रूसी सरकार की सारी स्थिति इन उद्योग-धंधेवात्ञों ही पर 
निर्भर है। ये ही इस शासन-प्रणाल्ी के खास भक्त हैं । ऊपर 
यह भी देखने में आया होगा कि शहरों में प्रतिनिधि चुनने का 
हिसाब वोटरों की संख्या से लगाया जाता है; किंतु गाँवों में 
यह सब जनसंख्या क॑ दिस्लाब से होता हे। यह भी उद्योग- 
धंधेवालें फे हाथ में विशेष श्रधिकार देने का तरीका है। इतना 
ही नहों, शहरवालों को ते! सीधे श्रखिल रूसी-सेव्हियट मद्दा- 
सभा में प्रतिनिधि भेजने का प्रधिकार है, परंतु गाँववाल्ों को 
केवल प्रांतीय सोव्हियट और कभी कभी रीजनल्ल सेव्हियट 
के जरिए ही महासभा में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है । 

अखिल रूसी-सेव्दियट महासभा रूस के लिये अतिम और 
सर्वोपरि व्यवस्थापक सभा है, संघ के लिये नहीं । इसके 
सभ्यां की काई खास संख्या बँधो कुई नहीं है। यह्द ते 
प्रतिनिधि भेजनेबाली सेज्हियटों पर निभर है। महासभा 
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की बैठक साल में दे। बार मास्को में होती है। इसको नियम 
और कानून बनाने का पूरा अधिकार है; किंतु जे अधिकार संघ- 
सेव्हियट महासभा को दे दिए गए हैं, उनमें यह हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती । भ्रखिल-रूसी सोव्हियट महासभा की एक 
प्रबंधकारिणी सभा भी है जे महासभा की अनुपस्थिति में 
उसका सारा काम संभालती है। इसमें ३८६ सभ्य होते 
हैं। इसकी भी एक उपसभा है। 

जेसे राष्ट्स्‍रसंघटन के लिये एक मंत्रिसभा है, वैसे रूस 
(ख़ास ) के शासन कार्य के लिये भी एक मंत्रिसभा है और वह 
भी जनतापाषक सभा ([?९०१।७४ (!0ग्रागांड&०४ ()0प्राएठं]) 
कहलाती है| इसमें बारह सभ्य होते हैं । इनमें से १ प्रधान 
देता है श्रार बाकी ११ के हाथ में प्रथक्‌ प्रथक निम्नलिखित 
शासनविभाग हैं; खेती, खाद्य पदाथे , अथे मजदूर, न्याय,शिक्षा, 
स्वास्थ्य, सामाजिक भलाई, मजदूरों और किसानों की देख रेख, 
आर्थिक सभा और आंतरिक ( [070/ )। ये १२ सभ्य प्रबंध- 
कारिणी सभा द्वारा चुने जाते हैं और उसी के प्रति उत्तरदायी होते 
हैं; परंतु श्रखिल रूसी महासभा को भी खबर देते रहते हैं | 

रूस में न्याय करने के लिये एक के ऊपर एक ऐसे 
दर्जवार न्यायालय हैं। न्यायाधीश श्रौर असेखर ( ये न्‍्याया- 
धीश के साथ मुकदमे के फैसले के 
लिये बेठते हैं और उसे अपनी राय 
बताते हैं ) जनता द्वारा चुने हुए द्वोते हैं । 


नयायाट्य 
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रूस की शासन-प्रणाली इसी प्रकार की है । इसकी विचि- 
त्रता क्या है? अन्य देशों की शासन-प्रणाली का वशेन 
करते समय यह बताया गया है कि वहाँ निर्वाचन मैगाोलिक 
मूल पर होता है। एक भौगोलिक हिस्से जेसे प्रांत, 
नगर, जिला इत्यादि के लिये कुछ खास प्रतिनिधि चुने जाते 
हैं जे उस हिस्से क॑ समस्त निवासियों के प्रतिनिधि होते 
हैं। वे किसी खास जाति के प्रतिनिधि नहीं होते । परंतु 
रूस में निवांचन का मूल भिन्न ही है। यहाँ प्रत्येक ज्ञाति 
अपना श्रपना प्रतिनिधि चुनती है, चाहे वे श्रलग अल्लग स्थान 
में रहनेवाले क्‍यों न हों। लुहारों का प्रतिनिधि अलग 
है; किसानों का श्रल्लग है इत्यादि। इस जातीय प्रति- 
निधित्व में सचमुच कई बड़े बड़ गुण हैं ओर रूस ने संसार 
के सन्प्रुख एक राजनोंतिक पाठ रख दिया है, जिससे 
अन्य राष्ट लाभ उठा सकते हैं। किंतु इसमें भलाई के 
साथ एक बड़ा ऐब भी है। वह यह्ट कि इससे जातीय भेद 
बढ़ जाने का डर रहता हे । 

रूसी शासन-पद्धति की दूसरी विचित्रता यह है कि यद्यपि 
रूस प्रतिनिधिसत्तात्मक है, तथापि इसके सब अधिकारी 
जनता से बहुत दूर के श्र टेढ़े ढंग से संबंध रखते हैं। 
भ्रमेरिका इत्यादि देशों में ते मुख्य अधिकारी जनता द्वारा 
सीधा चुना जाता है, परंतु रूस में कई सीढियों के श्रनंतर 
मुख्य अधिकारी रहते हैं । 
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रूस का भविष्य क्या होगा, इसी प्रकार को शासन-प्रणाली 

स्थायी रूप से चलती जायगी या नहीं, यह कहना बड़ा टेढ़ा 

काम है। अभी ते रूस संसार की 

आँखों में बड़ा ही बलशाल्ी प्रतीत होता 

है | किंतु इतनी थेड़ी उम्र में भी रूस में घुन के चिह्न दिखाई 

देने लग गए हैं। खास रूस में ही, जे कुछ काल पूव॑ इस 

शासन-प्रणाली के और इसके साम्यवाद के कट्भ र पक्षपाती थे, 

वे ही अब इससे ऊबकर इसका विशाध करने क्षग गए हैं। 

अतः रूस फे भविष्य के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी 
नहीं कहा जा सकता | 


रूस का भविष्य 


दसवाँ परिच्छेद 
प्रन्यान्य स्वाधीन राज्य 


इस परिच्छेद में श्रब हम अ्रन्यान्य मुख्य मुख्य खाधीन 
देशों का वन करेंगे | 

यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है, यद्यपि राजा ने 
अपनी सहायता के लिये एक पालिमेंट भी स्थापित कर ली 
है। यह पार्लिमेंट 'छुई जुगरी” कह- 
लाती है ओर इसका काये केवक् सलाह 
देना ही होता है। यहाँ का राजा “अमीर?” कहलाता 
है जे। पूरे खतंत्र है और अपने राज्य में जो चाहता है, से 
कर सकता है। सब राज-काय्ये उसी के हाथ में है और 
उप्तकी इच्छा ही कानून है। सारा देश चार प्र॒तिं में विभक्त 
है । प्रत्येक प्रांत में एक हाकिम रहता है जे! नायब-उल्‌-हुक्म 
कहलाता है। इसकी पश्रधीनता में रइंस और बडे आदमी 
प्राचीन ग्राम्य-प्रथा के अनुसार मुकदमे सुनते श्रौर फैसला 
ऋरते हैं। सारे देश में लुट-मार श्र चेररी खूब होती है और 
डाके पड़ते हैं। श्राजकल के अमीर अमानुल्ला हाल ही में 
अपनी बेगम के ख्राथ यूराप भ्रमण करने को गए थे । वहाँ से 
लै।टकर इन्होंने अफगानिस्तान का एकदम युरापीय रंग में रैंगने 


अ्रफगानिस्तान 


( २२३ ) 


का प्रयत्न किया । परद्ा हटा दिया, जनता को युरोपीय रीति के 
वस्त्र पहनने का हुक्म दिया श्रे।र राज्य की तरफ से कई विद्यार्थी 
पश्चिमी द्वेशों में विद्याप्राप्ति के लिये भेजे । कई मुल्नाओं को 
अफगानिस्तान की यह प्रगति पसंद नहीं आई और फल यह 
हुआ कि आजकल वहाँ घोर विपुव मचा हुआ है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। १४ प्रांतां के ३०० 
प्रतनिधिगण मिलकर छः: वर्ष के लिये एक सभापति चुनते 
हैं। वही राज्य के सब काय्ये करता है। 
कानून बनाने के लिये एक राष्ट्रोय-परिषद्‌ 
( 2२७६॥078] (20727"0५४७ ) है। उसमें 
३० सदस्यों का सिनेट और १५८ सदस्यों का एक हाउस 
आ्राफ डेप्यूटीज ( ।0०७४० ० /009०॥०७ ) होता है। सिनेट 
के मेंबरों का चुनाव राजधानी के मुख्य मुख्य हाकिमों और 
प्र्तीं के व्यवस्थापकों द्वारा होता है श्रेर डिप्टियों का चुनाव 
प्रजा फे द्वारा। सिनेट की अवधि < वर्ष की है और हाउस 
आफ डेप्यूटीज ( प्रतिनिधि सभा ) की चार वर्ष की । सिनेट 
के $ सभ्य प्रति तीसरे वर्ष बदले जाते हैं और प्रतिनिधि सभा 
के $ सभ्य प्रति दूसरे वषष बदले जाते हैं। सभापति के 
साथ ही एक उप-सभापति भी चुना जाता है जो सिनेट का 
सभापति होता है। सभापति ही प्रधान सेनापति भी होता 
है और वही शासन, न्याय तथा सेना आदि विभागों के 
कम्मंचारियों को नियुक्त करता है। सभापति और उप-सभा- 


अरगेटाइन रि- 
पब्लिक 


( २२४ ) 


पति के लिये यद्द आवश्यक है कि उनका जन्म अरगेंटाइन में 
ही हुआ हो और वे रोमन केथेलिक संप्रदाय के हों। एक 
बार का चुना हुआ सभापति या उप-सभापति उस पद पर 
पुनः नहीं चुना जा सकता | 

एक मंत्रिसभा भी द्वोती है जिसके मंत्री सभापति द्वारा 
समय समय पर नियुक्त होते हैं। यहाँ कोई प्रधान मंत्रो 
का विशेष पद नहों है, परंतु जो मंत्री अ्रतरीय विषयों का भार 
लेता है, वही प्रधान मंत्रो कहलाता है । 

ईंललैंड के सटश इटली भी एक परिमित-राजसत्तात्मक राज्य 
है। यहाँ की पारलििंमेंट में दे! सभाएं हैं--सिनेट श्रौर 
चेंबर आफ डेपुटीज। यहाँ एक मंत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक मद्दामंत्रो या 
प्राइम मिनिस्टर है। मंत्रिसभा डिप्टियों की सभा के प्रति 
उत्तरदायी होती है। पहले डिप्टियों की सभा में बहुत से दल 
थे ओर उनमें कभी कोई दत्त प्रधानता पाता था, कभी कई | 
फल यह होता था कि मंत्रिसभा सदा खतरे में रहती थी | 
डिप्टी सभा की अ्रवधि पाँच साल की रखी गई थी; परंतु यद्द 
और संत्रिसभा पूरे पाँच वर्ष कभी बिता नहीं पाती थी और 
बीच ही में टूट जाती थी। सन्‌ १४२३ में मुसेलिनी ने 
यहाँ की निर्वाचन विधि बदलवा डाली और अरब इस नवीन 
विधि से एक न एक दक्ष का डिप्टी सभा में खासी प्रधानता 
प्राप्त हो जाती है। राजा इसी प्रधान दक्ष फे मुखिया को 


इटली 


( २२५४५ ) 


महामंत्री चुनता है और महामंत्री श्रपने मंत्री आप चुनता है । 
फल यह होता है कि मंत्रिसभा को डिप्टी सभा का पूरा 
सहारा रहता है और वह बिना बरखास्त किए जाने के डर के 
अपना काये बेखटकं कर सकती है। आजकल मंत्रिसभा 
में १४ मंत्री हैं। महामंत्रो की शक्ति, ईग्लेंड के महामंत्रो के 
सहश बहुत ज्यादा है । 

यहाँ की सिनेट में आजकल लगभग ४०० सभ्य हैं। 
इनमें कुछ ते वंशपरंपरा से चल्ले झाते हैं; किंतु अधिकांश 
जन्म भर के लिये नामजद किए जाते हैं। जो वंशपरंपरा 
से चले भ्राते हैं, वे राजकीय घराने के ही होते हैं। नामजद 
किए जानेवाले सिनेटर कुछ खास श्रेणी के होने चाहिए और 
उनकी अवस्था कम से कम ४० वर्ष अवश्य होनी चाहिए । ये 
राजा द्वारा मद्दामंत्री की सिफारिश से नामजद होते हैं। वे 
श्रेणियां इन चार विभागों के अंतर्गत आती हैं--(क) चचे से 
संबंध रखनेवाले बिशप और अन्य बड़े बड़े पद्याघिकारी, (ख) 
स्थलसेना और जलसेना के बड़े बड़े पदाधिकारी और बड़े बड़े राज- 
कीय सेवक, (ग) विद्वान्‌ शलार देश का मान बढ़ानेवाले पुरुष, (घ) 
वे मनुष्य जे कुछ खास रकम टक्स में देते हैं। यहाँ की सिनेट 
की यह विचित्रता है कि राजा के नामजद करने पर भी बह 
किसी सभ्य का अपना सभ्य न बनने दे ; परंतु यह तभी हे 
सकता है जब वह यह दिखलावे कि वह व्यक्ति उन श्रेणियों में 
का नहों हे जिनमें से सिनेट के सभ्य लिए जाते हैं | 

शा०-+-२१ ४ 
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प्रतिनिधि सभा और डिप्टियों की सभा में ५३५ सभ्य हैं । 
आजकल प्रत्येक बालिग पुरुष को प्रतिनिधि चुनने का अधि- 
कार है। स्त्रियों को यह श्रधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। 
पहले प्रत्येक जिल्ले से एक एक सभ्य चुना जाता था, किंतु आज- 
कल दूसरी ही रीति काम में लाई जाती है। यह रीति 
मुसेलिनी के महाम॑त्रित्व में सन्‌ १€२३ में प्रचलित हुई थी । 
अब इटली १५ प्रांतों में विभक्त है और प्रत्येक प्रांत के लिये 
भिन्न भिन्न दक्ष अपने अपने उम्मेदवारों की सूची बनाते हैं। 
बाट देनेवाले को पूरी सूचो के लिये वाट देना पड़ता है । जिस 
सूची का सबसे अधिक वोट मिलते हैं, वह पूरी डिप्टी सभा 
के 5 हिस्से की अधिकारी हो जाती है, फिर चाद्दे उस सूचो 
पर वोट देनेवालां की संख्या आधे से भी कम क्यों न हो । 
इसका फल यह होता है कि डिप्टियों की सभा में एक न 
एक दल्ल प्रधान रहता है। बाकी दल श्रपने अपने वोटों के 
अनुपात से जगह पाते हैं । 

इईँगलेंड के सदश यहाँ भी राज्यनियम बनाने के लिये 
दोनों सभाओं की सम्मति आवश्यक है; तथापि डिप्टियों की 
सभा दोनों में प्रधानतर है। धन संबंधी बिल डिप्टी सभा 
डी पेश कर सकती है । 

इजिप्ट या मिस्र एक राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का 
राजा सन्‌ १४१७ में सुल्तान के नाम से गद्दी पर भ्राया श्रार १६ 
माच खन्‌ १८२२ को इसे राजा का पद प्रांप्त हुआ । इजिप्ट में 


( २२७ ) 


एक मंत्रिसभा भी हे जिसके सिर पर एक प्रधान मंत्री है | 
यहाँ की जातीय सभा की दे। सभाएँ हैं। उच्च सभा या सीनेट में 
१२१ सभ्य हैं। इनमें से ३ वॉ हिस्सा 
राज्य द्वारा नामजद होता है ओर बाकी 
| जनता द्वारा चुना जाता है। इसकी अ्रवधि १० साल द्वोती 
है। आधे सभ्य प्रति पाँच वर्ष बाद बदले जाते हैं। प्रतिनिधि- 
सभा में २१० सभ्य हैं। वे जनता द्वारा चुने जाते हैं और 
इनकी अवधि पाँच वर्ष की होती है। इजिप्ट पहले इईँगलेंड का 
एक राज्ित राज्य था, परंतु सन्‌ १४२२ में इईँगलेंड ने इजिप्ट को 
स्वतंत्रता दे दी। अब वद्द एक ख्तंत्र राष्ट्र कहलाता है। 
इसी लिये हमने इसे स्वतंत्र राष्ट्रों की श्रेणी में रखा है । परंतु 
बास्तव में इजिप्ट अब भी पुणं रूप से खतंत्र नहों कहा जा 
सकता | इंगलेंड हब भी उस पर अपना हाथ रखे हुए है 
मर इजिप्ट की पालिमेंट का कोई नियम बनाने के पहले 
ईँंगलेंड की मर्जी का भी कुछ विचार करना पड़ता है । 

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य है। चार वर्ष के लिये 
एक सभापति चुना जाता है जे शासन-कार्य करता है । कानून 
बनाने के लिये एक कांग्रेस है जिसमें 
सिनेटरों तथा डिप्टियाों के दा हाउस 
सम्मिलित हैं। सभापति के पभ्रतिरिक्त एक उपसभापति भी 
होता है जे सभापति के चुने जाने के दे! वर्ष बाद चुना जाता 
है और श्रावश्यकता पड़ने पर सभापति का काम करता है | 


इजिप्ट या मिस्र 


* ईक्वेडर 


( रेर८ ) 


पहल्ले यहाँ का शाखन मुखलमानी धमे के श्रनुखार पूछे 
रूप से राजा के ही हाथ में थाजा शाह कहलाता था। 
सन्‌ १८०७ में शाद्र की स्वीकृति से एक 
राष्ट्रीय सभा स्थापित हुईं जिसमें अमीर, 
सरदारों, जागीरदारें, व्यापारियों श्र मुल्नाओं श्रादि में से 
उन्हीं के चुने हुए १४५६ सदस्य थे । सन्‌ १४०६ में शाह ने 
राष्ट्रीय सभा तोड़ दी । प्रजा ने विद्रोह किया। पुनः यह सभा 
स्थापित कर दी गई, किंतु शाह ने गद्दी छोड़ दी श्रार उसके 
बड़े लड़के ने शाह्र का पढ़ ग्रहण किया। आजकल यहाँ की 
राष्ट्रीय सभा, जे मजलिस कहलाती है, १३६ सभ्यों की बनी 
है श्रैर यह सन्‌ १४२६ में दे साल के लिये चुनी गई थो । 
यहाँ का शाह भी जनता द्वारा चुना जाता है। आजकल 
यहाँ का शाह रजा शाह पहलवी है जो १३ दिसंबर १€२५ 
को चुना गया था और २४ अप्रेल १€२६ फो इसने अभिषेक 
की शपथ ली थी। यहां की मंत्रिसभा के मंत्री शाह द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं । 

इसका दूसरा नाम इथिओपिया है। यहाँ राजसत्ता- 
त्मक राज्य है। गाँवों का शासन प्राय: वहाँ के सरदारों के 
हाथ में होता है ओर जिल्लों या प्रांतों 
के शास्नन के लिये राज्य द्वारा अधिकारी 
नियुक्त होते हैं। यहाँ की शासन-प्रणाली प्राय: युराप के 
सध्यकालिक युग की शासन-प्रणाल्ञी से मिल्तती जुलती है। 


ईरान (फारस ) 


एबीसीनिया 


( २२रू ) 


यहाँ एक राज-सभा भी है। इसी के सदस्यों के अधीन प्रांतों 
के शासक और गाँवों के सरदार होते हैं। अभी हाल में 
यहाँ के राजा ने एक मंत्रि-मंडल भी स्थापित किया है जिसमें 
भिन्न भिन्न विभागों के अनेक मंत्रो हैं । राज्य का आंतरिक प्रबंध 
ते स्वदन्न है, पर फिर भी वहाँ ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और इटली 
को श्रनेक व्यापारिक सुभीते प्राप्त हैं जिनके कारण विदेशी 
राज्यां से राज्य का खतंत्र संबंध नहीं हो सलकता। वहाँ की 
शांति-रक्षा का भार भी इन्हीं तीनों ने मिलकर अपने ऊपर 
लिया है। वहाँ के व्यापार तथा रेलों आदि के बनाने का 
प्रबंध भी ये ही तीनों करते हैं श्रैर बाहर से राज्य में हथि- 
यार या गाला बारूद आदि नहीं श्राने देते | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हे । शासन सभापति के 
द्वारा होता है जे! चार वर्ष के लिये चुना जाता है | कानून 
बनाने के लिये एक प्रतिनिधि सभा है 
जिसमें ७३ प्रतिनिधि होते है'। राजकायये 
में सभापति का सहायता या सम्मति देने के लिये ५ प्रतिनिधियों 
की एक स्थायी समिति भो है। जिस समय प्रतिनिधि सभा 
का अधिवेशन नहों होता, उस समय यही समिति काम चलाती 
है। सभापति पाँच विभागों के लिये पाँच मंत्री नियुक्त करता 
है श्र वे सब उसी के प्रति उत्तरदायी होते हैं । 

कोलंबिया में प्रतिनिधिस्नत्तात्मक राज्य है । कानून बनाने 
के लिये एक कांग्रेस है जिसमें सीनेट तथा प्रतिनिधि सभा 


कोास्टा रीहा 
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सम्मिलित हैं। प्राजकल सीनेट में ६८ खभ्य हैं जे विशेषत: 
इसी काय्ये के लिये चुने हुए लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। सीनेट 
की अवधि चार वर्ष की होती है। प्रतिनिधि 
सभा में ११२ सदस्य हैं । इसकी शञझवधि 
दे। वर्ष की हे।ती है। प्रति ५०,००० निवासियों की ओर से चुना 
हुआ एक प्रतिनिधि होता है। दोनों की सम्मिलित कांग्रेस में 
बहुमत से चार वर्ष के लिये एक सभापति और एक उपसरभा- 
पति चुना जाता है। भिन्न भिन्न विभागों के लिये छ: मंत्रो हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हे। कानून बनाने के 
लिये एक जातीय कांग्रेस है, जिसमें छ: प्रांतें के २४ सदस्यों 
का एक सिनेट तथा १२७ प्रतिनिधियों 
की एक सभा सम्मिलित है। चुनाव में 
खम्मति देने का अधिकार प्रत्येक पुरुष का है। सिनेट की 
अवधि आठ वष की है। इसके आधे सभ्य प्रति चोथे वर्ष 
बदल्ने जातें हैं। प्रतिनिधि सभा की अवधि चार वर्ष की है 
और ३ सभ्य प्रति दूसरे वष बदले जाते हैं। इसके श्रतिरिक्त 
भिन्न भिन्न विभागों के मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। 
शासन काय्य के लिये चार वर्ष के लिये एक सभापति और 
एक उपसभापति चुना जाता है जो लगातार दो बार से अधिक 
अधिकारारूढ़ नहीं हो सकता । 

ग्वेटेमाला में प्रतिनिधिस्रत्तात्मक राज्य है | कानून बनाने के 
लिये सर्वेसाधारण द्वारा चुने हुए ६८ सदस्यों की एक जातीय 


का लंबिया 


क्यूबा 
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सभा है । प्रति २०,००० निवासियां की ओर से एक प्रतिनिधि 
इस सभा में होता है । प्रत्येक पुरुष को वेट देने का श्रधिकार 
है। शासक सभापति वोट द्वारा छः 
वर्ष के लिये चुना जाता है, श्रार एक बार 
चुने हुए सभापति का चुनाव श्रागे बराबर द्वो सकता है। १३ 
सदस्यों की एक राजसभा भी है। उसके कुछ सदस्य जातीय 
सभा चुनती है श्रौर कुछ सभापति द्वारा नियुक्त दवोते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये वहाँ सिनेटरें श्रार डिप्टियों की एक जातीय सभा है । 
आठ वर्ष के लिये चुने हुए ४५ सिनेटर 
होते हैं और चार वर्ष के लिये चुने हुए 
१३५४ डिप्टी। २१ वर्ष से श्रधिक की अवस्था के प्रत्येक पढ़े 
लिखे युवक को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है । ६ 
बष के लिये एक शासक सभापति चुना जाता है जो फिर 
दोबारा नहीं चुना जा सकता | यदि किसी बिल पर सभापति 
का कुछ आपत्ति हो श्रौर वह बिल डिप्टियों की सभा में 
वापस भेजा जाय तथा यदि उस सभा के उपस्थित सदस्यों में 
से दे तृतीयांश सदस्य उस बिल के पक्त में हों, तो उस दशा 
में बह बिल अ्रवश्य पास हा जायगा । राजकाय्ये में सभा- 
पति का सहायता देने के लिये राज्यसभा फे पाँच सदस्य 
सभापति द्वारा नियुक्त होते हैं, श्रार छ: कांग्रेस द्वारा | इसके 
अतिरिक्त छ: मंत्रियों का एक मंत्रि-मंड्त भी है | 


ग्वेटेमाला 


चिली 
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सन १८१२ के आरंभ तक यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था 
ओर यहाँ का सारा राजकाय्ये एक मात्र सम्राट के इच्छानुसार 
ही होता था। पर इधर कई वर्षों से 
यहाँ के लोग शासन-प्रणाली में सुधार 
करने लग गए थे । अंत में १२ फरवरी सन्‌ १८२१२ से यहाँ 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य स्थापित हो गया। किंतु यह भी 
अ्रधिक दिन न टिक सका । महायुद्ध छिड़ने के बाद जापान 
ने यहाँ के अनेक राजकार्यों में बहुत कुछ अधिकार प्राप्त कर 
लिया था। अन्य युरोपीय राष्ट्रों ने विशेषकर इँगलेड ने 
चीन पर अपनी धाक जमाने का यत्न किया | चीनी लोगों ने 
अपनी दशा अ्रच्छी नहीं देखी; इससे जबरदस्त क्रांति शुरू 
दो गई। अ्रभी दाल तक वहाँ पर क्रांति जारी रही, किंतु 
अब शांति है। अब वहॉ पर प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
है । इसके ऊपर एक प्रधान है और एक जातीय सभा भी है। 
शासन के सारे काये पाँच विभागों में बाँटे गए हैं ओर इनका 
स्वतंत्र रीति से शासन होता हैे। यहाँ की शासनपद्धति 
पर अ्रभी विशेष नहीं लिखा जा सकता, श्रार न यही कहा 
जा सकता है कि यह स्थायी रह सकेगी | संसार के अन्य 
राष्ट्रों ने इस शासन-प्रणाली का मान लिया है श्रोर हाल ही 
में इंगलेंड ने इससे संधि कर ज्ञी है। 

जापान में राजसत्तात्मक राज्य है | यहाँ का सम्राट श्राज- 
कल हिरोहिता है। इसका सिंहासनारेहण २५ दिसंबर १<८२६ 


चीन 


( २३३ ) 


को हुआ था। मंत्रिमंडल की सम्मति और खह्दायता से सम्राद्‌ 
सारे राज्य का शासन ओर प्रबंध करता है। मंत्रियों की 
स्म्नाट खवयं नियत करता है। इसके 
अतिरिक्त एक प्रीवी काउंसिल भी है, 
जिससे आवश्यकता पड़ने पर सम्राट सम्मति श्रार सहायता 
लेता है | युद्ध या संधि आदि करने का पूरा अधिकार सम्राट 
का ही है! पालिमेंट की सम्मति से कानून बनाने का 
अधिकार भी सम्राट्‌ का ही है। कानूनों का खीकृत श्रथवा 
अस्वाकृत करना और पालिमेंट रखना, बंद करना या तोड़ना 
आदि सब सम्राट्‌ के अधिकार में है । पालिमेंट में दे! सभाएँ 
हैं--एक हाउस श्राफ पीयसे ( 07४९ ० 9००७४ ) श्रौर 
एक प्रतिनिधि सभा | ये दोनों सभाएँ इँगलैंड की लाडस 
ओर कामंस सभाओं की तरह ही हैं। प्रत्येक कानून के लिये 
पालिमेंट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हाडस 
आ्राफ पीयसे में राजघराने के तथा अन्यान्य बड़े आदमी और 
रईस होते हैं। श्राजकल हॉउस आफ पीयसे में ४०७ सभ्य 
हैं जिनमें से १८७ जन्म भर के लिये रहेंगे। बाकी खास खास 
समाजों द्वारा चुने जाते हैं। इनकी अवधि सात वष की है | 
प्रतिनिधि सभा में इस समय ४६४ सदस्य हैं। प्रतिनिधियों 
के चुनाव में आजककल्ष प्रत्येक बालिग स््री-पुरुष को मत देने 
का अधिकार है। ३० व से अधिक श्रवस्था का प्रत्येक 
जापानी पुरुष प्रतिनिधि सभा में निवांचित हो सकता है । 


जापान 
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परंतु सम्राट के निज के कर्मचारी, धर्म्माधिकारी, विद्यार्थी 
श्रेर पाठशाल्राओं के अध्यापक आदि उक्त सभा के सदस्य 
नहीं दो सकते। दोनों सभाओं के सभापतियों और उप- 
सभापतियों का सम्राट, उन्हों में से, नियत करता है। 
पालिमेंट का अधिवेशन प्रति वर्ष होना आवश्यक है। सारा 
आर्थिक प्रबंध पालिमेंट ही करती है। जेरिसा, फारमेखरा, 
डेस्काडास ( फिशसे द्वीपपुंज ), काटड़र, सखेलिन और कोरिया 
ये छः जापान के श्रधीनस्थ राज्य हैं । 

यहाँ पहले राजसत्तात्मक राज्य था और यहाँ का राजा 
सुलतान कदहृत्लाता था। सन्‌ १८७६ में सुलतान ने शासन- 
काय्ये में प्रजा का कुछ अधिकार दिए 
थे, पर दूसरे ही वर्ष फिर छीन लिए 
थे | तब से मुखलमानी धम्मे के अनुसार समस्त राज्य में सुल- 
तान का ही शपअनियंत्रित राज्य था। कितु महासमर के बाद 
टर्की भी पुराना टर्कों नहीं रहा। यहाँ भी अरब प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक राज्य है। यहाँ का सभापति प्रसिद्ध कमाह्त पाशा 
है जिसने १? नवंबर सन्‌ १८२७ का अपना पद ग्रहण किया 
था। यह टर्की में बहुत सुधार कर रहा है और टर्की को 
बिलकुल युरापीय ढंग का बनाने के प्रयत्न में है। इसने यहाँ 
की स्त्रियों का पर्दा राज्यनियम द्वारा हटवा डाला और 
राजनीति से धमे का अलग कर दिया । और ते और, राष्ट्रोय 
लिपि तक का बदल्ककर उसके बदले रोमन लिपि प्रचलित 


टर्की 


( २३५ ) 


कर दी । जेसा इस ऊपर बता आए हैं, इसी का उदाहरण 
अफगानिस्तान के अ्रमीर ने भी प्रहण किया; किंतु श्रफगानी इस 
प्रगति को नहीं अपना खके श्रेर आजकत्त इसके विरुद्ध भय॑- 
कर क्रांति हो रही है। टर्की में एक मंत्रि-मंडल भी है जिसके 
ऊपर एक महामंत्री या प्राइम मिनिस्टर हे | 

यहाँ की राष्ट्रीय सभा में ३१६ सभ्य हैं । इसकी अवधि 
चार वष की है। शाखन-पद्धति के प्रत्येक अंग में सभापति 
कमाल पाशा फे ही दल के लोग भरे हुए हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है और शासन का काये राजा 
तथा मंत्रियों के हाथ में है। नया कानून बनाने श्रथवा 
पुराने कानून में परिवत्तन करने का 
अधिकार पालिमेंट फा है जे राजा से 
मिलकर काये करती है। पालिमेंट में दा! सभाएँ हैं, एक 
उच्च और दूसरी खाधारण | उच्च सभा में ७६ सदस्य हैं । 
इनमें से १८ सभ्य सभा ने १० सितंबर १८२० को स्वय॑ 
चुने श्रार बाकी १ अक्टूबर १६२० की जनता द्वारा चुने 
गए । इनकी अवधि आठ वष की है । आधे सदस्य प्रति चोथे 
वष चुने जाते हैं। इस सभा में फेवल बड़े आदमी ही निर्वा- 
चित हो सकते हैं। खाधारण सभा में १४८ सदस्य हैं जे। 
सर्वेसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं। पालि- 
मेंट का प्रधिवेशन प्रति वर्ष होता है। उच्च सभा कानून 
बनाने के श्रतिरिक्त न्याय-विभाग के लिये अपने ही सदस्यों 


डेन्माक 
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में से जज भी चुनती है। मंत्रिगण दोनों सभाओं में जा 
सकते हैं, पर बिना उनके सदस्य हुए सम्मति नहीं दे सकते । 
आइसलैंड, ग्रोनलैंड, फैरेज तथा वेस्टइंडीज के कुछ द्वोप 
डेन्माके के श्रधीनस्थ राज्य हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य हे। शाख्नन संबंधी समस्त 
अधिकार राजा को है जो मंत्रि-मंडल की सद्दायता से सब 
काम करता है । कानून बनाने के लिये 
स्टारटिंग ( :४४७॥४7 2 ) नाम की एक 
व्यवश्थापिका सभा है। इसमें आजकल १५४० सभ्य हैं । इसकी 
अवधि तीन व० की है । राजा किसी बिल को दे बार श्रस्वो- 
कृत कर सकता है; परंतु यदि वहो बिल व्यवस्थापक सभा की 
तीन बैठकों में स्वीकृत हो! चुका हो। ते राजा की सम्मति के 
बिना ही पाख हो जाता है। ४ वर्ष से नारे में रहनेवाले 
प्रत्येक विदेशी, नारवे के २५ वष से अधिक अवस्थावाले प्रत्येक 
पुरुष और कुछ निश्चित कर देनेवाली प्रत्येक स्री का प्रतिनिधि 
चुनने का अधिकार है। प्रति तीसरे वर्ष व्यवस्थापिका सभा 
के सदस्यों का चुनाव होता है। व्यवस्थापिका सभा अधि- 
वेशन के समय उक्त दा सभाओं में विभक्त हो जाती है। 
उसमें से एक सभा लैगटिंग (,82#78) और दूसरी ओडेलिस्टग 
(0१०]४४7४) कहलाती है। पहली में एक चाथाई और 
दूखरी में तीन चाथाई सदस्य होते हैं। देोनें सभाएँ अपने 
अपने सभापति भ्राप नियत करती हैं। कानून-संबंधी प्रश्नों 


नारवे 


( २३७ ) 


पर दोनों सभाओं में प्रथक प्रथक्‌ विचार द्वोता है। पहले 
ओएडेटिस्टग के सामने उपस्थित होने के उपरांत तब लैगटिंग के 
सामने स्वोक्ृत या श्रस्वोकृत होने के लिये बिल आते हैं | यदि 
दोनों सभाओं में मतभेद होता हे तो विचार के लिये दोनों 
का सम्मिलित शझ्रधिवेशन होता है, श्र दे। तृतीयांश सदस्यों 
का जो मत द्वोता है, वही अंतिम निश्चय समभा जाता है । 
मंत्रिगण इन सभाओं में जा सकते हैं, पर बिना सदस्य हुए 
सम्मति नहीं दे सकते | जल्न श्रार स्थल सेना पर फेवल 
राजा का ही अधिकार हे | 

यहाँ प्रतिनिधि-सत्तात्मक राज्य हे। शासनाधिकार 
सभापति के हाथ में होता है जे! ७ वर्ष के लिये चुना जाता 
है ग्रेर जिसकी सहायता के लिये एऋ 
मंत्रि-मंडल है । कानून बनाने के लिये 
एक कांग्रेस है जिसमें २४ सदस्यों की सिनेट और ४३ सदस्यों 
की चंबर भ्राफ डिप्टीज है। सिनेट की श्रवधि ६ वर्ष की 
है। इसके है सभ्य प्रति दूसरे व चुने जाते हैं। चेंबर 
अ्राफ डिप्टीज़ की अवधि ४ वर्ष की है ओर आधे सभ्य प्रति 
दूसरे वर्ष बदले जाते हैं। सिमेटर और डिप्टी सबवेसाधारण 
द्वारा चुने जाते हैं। इसलिये सब काय्ये एक निश्चित कानून 
के अनुसार होते हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है और राजगद्दी पर रानी विल्ल- 
हेल्मिना हे जो ६ सितंबर सन्‌ १८<ण में राजसिंहासन 


निकारागुआ 


( शशृ८ ) 


पर बैठी थो । मंत्रि-मंडल की सहायता से सब काम रानी 
करती है। मंत्रियों का रानी नियुक्त करती है, पर वे व्यव- 
भदैंडस स्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी होते 

के हैं। पालिमेंट में दे! सभाएँ हैं--एक 

उच्च या प्रथम और दूसरी साधारण या द्वितीय । प्रथम 
सभा में ६ वर्ष के लिये चुने हुए ५० सदस्य होते हैं जिनमें 
से ३ प्रति तीसरे वष बदले जाते हैं; और द्वितीय सभा में 
चार वष के लिये चुने हुए से सदस्य दोते हैं। सदस्य 
चुनने का अधिकार प्राप्त करने के द्विये पुरुषों का भ्रपनी 
रजिस्टरी करानी पड़ती है। २५ व से कम अवस्था का 
पुरुष सदस्य नहों चुन सकता । नए बिल उपस्थित करने का 
अधिकार या ते सरकार को है या साधारण अथवा द्वितीय 
सभा का। उच्च या प्रथम सभा उन्हें केवल स्वीकृत या 
अस्वीकृत कर सकती है। उनमें किसी प्रकार का परिवत्तेन 
तक करने का अधिकार उच्च सभा को नहीं है। इसके 
अतिरिक्त एक राजसभा भी है जिसमें चादह सदस्य होते हैं । 
इसकी सभानेत्री खयं रानी होती हे श्रेर वही इसके सदस्य 
भी चुनती है। शासन संबंधी कुल काम इस सभ। के हाथ 
में हैं; पर बहुधा इससे कानूनी विषयों में ही सम्मति ल्ली जाती 
है। इस समय यहाँ का शासनाधिकार रानी के हाथ में है 
जिखकी माता रीजेंट के रूप में काये करती है। इंस्ट-इंडीज 
के द्वीप-पुज में बहुत से द्वीप नेदलैं ड के उपनिवेश हैं जिनमें से 


( २३८ ) 
सुमात्रा, जावा, बाली, लंबक, बोनियो, सेलोबीस आदि 
प्रसिद्ध हैं। वेस्ट-इंडोज में भी सुरीनम तथा छः झोर छोटे 
छोटे द्वीप इसके उपनिवेश हैं । 


यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर राजा के श्रधिकार बहुत 
ही संकुचित हैं। शासन शआरादि के संबंध के कुल अधिकार 
नेपाल प्रधान मंत्री का ही हैं । 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। शासनाधिकार सभा- 
पति के हाथ में है जे। चार वर्ष के लिये चुना जाता है और 
जिसका चुनाव देबारा नहीं हे। सकता | 
प्रति १०,००० निवासियों की श्रार से 
एक प्रतिनिधि के हिसाब से, प्रतिनिधि खभा में ४६ सदस्य हें 
जिनका सम्मेलन प्रति चोथे वर्ष होता है । 


पहले यहाँ राजसत्तात्मक राज्य था, पर श्रक्तूबर सन्‌ 
१७८१० से प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य हो गया है । सन १<€२५ 
में यहाँ एक राष्ट्रीय परिषद्‌ थी जिसमें 
प्रजा के द्वारा, तीन वर्ष के लिये चुने 
हुए १६१ सदस्य रहते थे । इसक अतिरिक्त म्युनिसिपत्ष 
कैसिलें के चुने हुए ७० सदस्यों की एक और सभा थी। दोनों 
सभाएँ मिलकर चार व के लिये एक सभापति चुनती थों | 
सभापति की अवस्था ३५ वष से कम न होनी चाहिए थी । 
वही मंत्रियों का नियुक्त करता था; परंतु वे मंत्री पालिमेंट 


पनामसा 


पुत्त गाल 


( २४० ) 


के सम्मुख उत्तरदायों होते थे। किलु सन्‌ १७२६ में यहाँ 
की सरकार सेना द्वारा उखाड़ डाली गई श्रौर € जुलाई को 
एक नवीन सरकार स्थापित हो गईं।  ग्राजकल यहाँ कोई 
पालिमेंट या राज्य परिषद्‌ नहीं है और वह सरकार बिना 
किसी रोक-टोक के अपना शासन कर रही है। परंतु शीघ्र 
ही नए सिरे से नवीन राज-परिषद्‌ का सम्मेज्ञन होगा। 
प्राजकल जनरले अटोनिये यहाँ का सभापति हैे। इसने 
दिसंबर १८२६ में सभापति का आसन ग्रहण किया था | 
इसकी श्रवधि ४ वष की है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है । कानून बनाने का 
अग्रधिकार सिनेट और प्रतिनिधि सभा को हे जिसके सदस्यों 
का चुनाव सवेसाधारण की सम्मति से 
होता है। सिनेटर ३५ और प्रतिनिधि 
११० द्वोते हैं। सिनेटर या डिप्टी या ते अच्छी निश्चित 
भ्रायवाले होने चाहिए या विद्वान । प्रति दूसरे बषे एक 
तृतीयांश सदस्य बदले जाते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन 
प्रति वर्ष तीन मास तक होता है। बीच में भी ग्रावश्यकता 
पड़ने पर उसका अधिवेशन हो सकता है; पर ऐसा अधिवेशन 
४9५ दिनों से अधिक तक नहीं हो सकता । (१ वर्ष के लिये 
चुना हुआ एक वेतनभागी सभापति होता है जो दोबारा भी 
चुना जा सकता है। दे उपसभापति भी होते हैं, जिन्हें कुछ 
वेतन नहों मिलता | छ: मंत्रियां के एक मंत्रिमंडल की सहा- 


पेरू 


६ २४१ ) 


यता से सभापति शासन काये करता है | सभापति की प्ाज्ञाओं 
आदि पर मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं | 
यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। कानून बनाने के 
लिये पालिमेंट में प्रति १२,००० निवासियों की ओर से एक 
सिनेटर श्रोर प्रति ६००० निवासियों की 
प्रेशर से एक डिप्टी चुना जाता है | जिन 
प्रांतां की आबादी कुछ कम होती है, उनमें इस हिसाब में कुछ 
रिआ्रायत की जाती है। सिनेट में २० सभ्य होते हैं। इसकी 
प्रवधि ६ वर्ष की है। ३ सभ्य प्रति दे! वर्ष बाद बदले जाते 
हैं। प्रतिनिधि सभा (चेंबर आफ डेपुटीज) में ७० सभ्य हैं । 
इसकी शअ्रवधि चार वर्ष की है। आधे सभ्य प्रति २ वर्ष बाद 
बदले जाते हैं। चार बर्ष के लिये चुने हुए एक सभापति के 
हाथ में शासन का अधिकार होता हे जो पाँच मंत्रियों के एक 
मंत्रि-मंडल् की सहायता से शासन करता है | 
यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। राजा की सहायता के 
लिये एक पाल्िमेंट या जातीय सभा है जिसमें प्रति २०,००० 
निवासियों की ओर से एक प्रतिनिधि 
चुना जाता है। इस समय इसमें २७३ 
सदस्य हैं। तीस व से अधिक अवस्था के पढ़े लिखे लोग 
प्रतिनिधि हो सकते हैं। पालिमेंट का समय चार वर्ष तक 
है। यदि राजा चाहे ते बीच में ही पालिमेंट तोड़ सकता 
है; पर इस दशा में उसे दे! मास के अंदर ही नई जातीय 
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पैराग्वे 


बलगेरिया 


( र४२ ) 


सभा का संघटन करना द्वोता है। इस्र सभा में जे कानून 
पास होते हैं, उनके जारी होने के लिये राजा की स्वोकृति की 
आवश्यकता होती है। मंत्रियों का भी राजा ही नियुक्त 
करता है। यदि कोई प्रदेश लेने या छोड़ने, संघटन में परि- 
वर्तन करने, सिंद्दासन खाल्ली द्वोने पर नए राजा के सिहासना- 
रूढ़ होने या रीजेंट नियुक्त करने की आवश्यकता हो तो एक 
विशेष जातीय सभा का संघटन होता है, जिसमें साधारश 
सभा से दूने सदस्य होते हैं । 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है; पर ते भी शासन के काम 
में प्रजा का बहुत कुछ हाथ है । कानून बनाने का अधिकार 
राजा, सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा को है | 
राजा की कोई श्राज्ञा उस समय तक 
मान्य नहीं होती, जब तक उससे सहमत होकर उस पर कोई 
मंत्री हस्ताक्षर न कर दे । उस दशा में उसका उत्तरदाता वही 
मंत्री हो जाता है । राजा अपने इच्छानुसार सिनेट और प्रति- 
निधि सभा का संघटन कर सकता है अथवा उन्हें तेड़ सकता 
है । यदि कोई पुरुष उत्तराधिकारी न हो ते दोनों सभाओं की 
स्वीकृति खे राजा किसी का झपना उत्तराधिकारी चुन सकता 
है। यदि उत्तराधिकारी अट्टारह वर्ष से कम अवस्था का दो 
ते दोनों सभाएँ मिल्लकर रीजेंट नियुक्त करती हैं | प्रतिनिधि 
स्रभा में जितने सदस्य होते हैं, उसके श्राधे खदस्य सिनेट में 
प्रजा द्वारा चुनें जाते हैं और बाकी प्रांतीय कौंसिलों द्वारा 


नेठजियम 


( २४३ ) 


नियक्त द्वोते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव प्रजा ही करती है। 
प्रति ७०,००० निवासियों का एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं 
हो सकता। सिनेटर और प्रतिनिधि चार वर्ष के लिये चुने 
जाते हैं। सिनेट में आजकल १५३ सभ्य हैं और प्रतिनिधि 
सभा में १८७। जो सभा तोड़ी जाय, उसका पुनघटन ४० 
दिनों के अंदर और अधिवेशन दे महीने के अंदर होना 
चाहिए। दस विभागों के दस मंत्रियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे 
मंत्री भी हैं जिनका विशेष अवसरों पर आ्राह्मत होता है । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
जनसाधारण द्वारा चार वर्ष के लिये होता है श्रार एक बार 
चुना हुआ सभापति दाबारा नहीं चुना 
जासकता। इसक श्रतिरिक्त कानून आदि 
बनाने के लिये जन-साधारण द्वारा चुने हुए २८ सिनेटर और 
७२ प्रतिनिधि हैं। प्रत्येक पढ़े लिखे मनुष्य को चुनाव में 
सम्मति देने का अधिकार है । सिनेटरों का एक तृतीयांश 
और डिप्टियों का अद्धांश प्रति दो वष के उपरांत बदला जाता 
है । दोनों सभाओं का सम्मिलित अधिवेशन ६० से €० दिनों 
तक प्रति वर्ष होता है। आवश्यकता पड़ने पर बीच में भी 
अधिवेशन दो सकता है। एक सभापति, दे उप-सभापति 
श्रार छः मंत्री मिलकर शासन-काय्ये करते हैं । 

ब्रेजिल छोटी छोटी इकोस रियासतों का समूह है । प्रत्येक 
रियासत खतंत्र है श्रोर अपना प्रबंध आप करती है। समस्त 


बोली विया 


( २४४ ) 


राष्ट्र-संघटन के लिये राष्ट्रपति की स्वोकृति से जातीय परिषद कानून 
बनाती है। प्रति व्ष ३ मई को इसका अधिवेशन आरंभ होता 
है और चार मास तक होता रहता है । परि- 
पद में ६३ सिनेटर श्र २१२ डिप्टी होते हैं | 
सिनेटर €,६ अथवा ३ वर्ष के लिये और डिप्टी तीन वर्ष के लिये 
सर्वेसाधारण द्वारा चुने जाते हैं। भिखमंगों श्रार सिपाहियों 
गआ्रादि का छोड़कर २१ वष से अधिक श्रवस्था का पढ़ा लिखा 
प्रत्येक मनुष्य चुनाव में सम्मति दे सकता है। जल तथा स्थल- 
सेना पर राष्ट्रपति का पूरा अधिकार होता है और वही मंत्रियों 
को नियुक्त करता अथवा हटाता है। बहुत से अंशों में युद्ध 
तथा संधि करने का अधिकार भी उसी का होता है | 

यहां प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। संघटन प्राय: भ्रन्य 
प्रतिनिधिसत्तात्मक गाज्यों की तरह ही है। सभापति की 
अवधि चार वर्ष की है। पालिमेंट 
में दो सभाएँ हें--अंतरंग सभा श्रौर 
प्रतनिधि सभा । अंतरंग सभा में ५८ सभ्य हैं ओर इनकी 
प्रवधि चार वर की होती है। आधे सदस्य प्रति दूसरे वर्ष चुने 
जाते हैं| प्रतिनिधि सभा में २७१ सभ्य हैं। यह सभा प्रति 
दे। वर्ष बाद नई संघटित होती हे । 

यूनान में पहले राजसत्तात्मक राज्य था, किंतु अब यहाँ भी 
प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है! प्रजा द्वारा चुना हुआ एक 
सभापति है। सभापति की सहायता के छ्िये एक राष्ट्रीय 


ब्रजिल 


मेक्सिका 


( २४५ ) 


सभा भी है जिसके २८७ सभ्य हैं। इसकी अ्रवधि तीन 
वर्ष की द्वोती है। एक मंत्रि-सभा भी 
है जिसका मुख्य प्राइम मिनिस्टर है ! 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। ६ वे के लिये चुने 
हुए १८ सिनेटरों और ३ वर्ष के लिये चुने हुए १२३ डिप्टियों 
की कांग्रेस है जे! चार वर्ष के लिये सभा- 
पति या राष्ट्रपति चुनती है। राष्ट्रपति के 
पद फे लिये एक मनुष्य का चुनाव देबारा नहीं हो सकता | 

यहाँ प्रतिनिधिखत्तात्मक राज्य है। ६ वर्ष फे लिये चुने 
हुए १० सिनेटरों तथा चार वर्ष के लिये चुने हुए २२ प्रति- 
निधियों की एक कांग्रेस है। चुनाव 
में सम्मति देने का श्रधिकार कंवल्ल 
हब्शियों को ही है। सभापति की खहायता के लिये सात 
मंत्रियों का एक मंत्रि-मंडल भी है। सभापति और उपसभा- 
पति का चुनाव चार वष के लिये होता है । श्राजकल जे। सभा- 
पति है, वह १ जनवरी १€२८ को तीसरी बार चुना गया है | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। इसके अंतर्गत बीस 
छोटी छोटी खतंत्र रियासतें हैं। ३ वे के लिये चुने हुए, 
तीस वे से अधिक अश्रवस्थावाले ४० 
सिनेटरों और ३ वर्ष के लिये चने हुए 
६८ डिप्टियों की एक कांग्रेस है। सभापति का चुनाव ७ 
चष फे लिये होता है | 


यूनान 


युरुग्व 


लाईबेरिया 


चेनेऊ बेला 


( २४६ ) 


यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। खभापति का चुनाव 
प्रजा द्वारा होता है। सभापति की अ्रवधि चार वर्ष है और 
एक बार का चुना हुआ सभापति 
देबारा नहीं चुना जा सकता । जातीय 
सभा के ४२ प्रतिनिधियों का चुनाव प्रति वष प्रजा द्वारा 
होता है। इस सभा का भ्रधिवेशन प्रति वष फरवरी से मई 
तक द्वोता है । प्रत्येक अधिवेशन के लिये यह सभा अपना 
सभापति और उप-सभापति आप ही चुनती दी । 
यह्दां राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा एल्षफोंसे 
है जे। जनमते ही राजगद्दों पर बेठा। यहाँ एक मंत्रिसभा 
भी है जिसके ऊपर एक प्रधान मंत्री है । 
पच्दले यहाँ दे सभाओं की एक जातीय 
सभा थी | परंतु यह सन्‌ १€२३ में १४५ सितंबर को राजाज्ञा 
से तोड़ डाली गई है। अब इसकी जगह एक पाल्तिमेंट है 
जे! खन्‌ १७२७ क॑ १० अक्टूबर को स्थापित हुईं थी। इस 
पालिमेंट के सदस्य राजा द्वारा नामजद होते हैं और इसकः 
कास केवल सलाह देना श्रोर शासन करना ही होता है | 
यहाँ एक काउंसिल आफ स्टेट भी है जिसमें भिन्न भिन्न 
राजनीतिक दल्तों के नेता, राजनीतिज्ञ, गिरजाधर, उद्योग- 
धंधे, मजदूर, किसान तथा जल और स्थल्ल सेना के प्रतिनिधि 
नामजद होते हैं। इस काउंसिल का काये मंत्रिसभा को 
सलाह देना हे । 


सालवेडर 


स्पेन 


. ( २४७ ) 


यह एक शुद्ध राजसत्तात्मक राज्य है। यहाँ का राजा 
प्रजाधिषक सन्‌ १<€२६ में गद्दी पर बेठा था। गद्दो 
पर बैठते ही इसने एक मुख्य सभा 
( 5एए७7०॥७ ()०ण7०ं] ) स्थापित की 
जिसमें राजवंश के ५ पुरुष हैं। यह पंचायत राजा की गुप्त 
मामलों में श्रार ऐसे मामलें में जे! केवल राजा और राजवंश 
से संबंध रखते हैं, सलाह देती है। पहले यहाँ एक गुप्त 
सभा ( !?४एए 0०णा॥०। ) थी जे सन्‌ १८२७ में तेड़ डाली 
गई और उसकी जगह एक नवीन गुप्तसभा बनाई गई है। इसका 
ध्येय यही है कि राजा का जनता के लब्धप्रतिष्ठ लोगों की 
राय भी मालूम होती रहे । इसके सभ्य राजा द्वारा नियुक्त 
किए जाते हैं और वे उसके राजकाल तक ओर उससे ६ मास 
बाद तक उसके सभ्य रहेंगे। इस गुप्त सभा की एक ४० 
सभयों की बपसभा है जिसके समक्ष राजा काई राजकीय 
विषय रख देता है और उन्हें उस पर प्मपनी राय देनी हे।ती हे | 
यहाँ एक मंत्रिसभा है और प्रत्येक राजकीय विभाग के मुखिया 
इसके खभ्य होते हैं। खबर राजा ही महामंत्री भी है | 

यहाँ राजसत्तात्मक राज्य है। शासन-प्रबंध में राजा को 
सद्दायता देने क॑ लिये, राज्य द्वारा नियुक्त किए हुए मंत्रियों 
का एक मंत्रिमंडल और कानून बनाने के 
लिये एक व्यवस्थापिका सभा है | प्रत्येक 
कानून के प्रचलित होने के लिये राजा की स्वीक्षति आवश्यक 


स्यथाम 


स्वीडन 


( रृष्ट८ ) 


होती है । व्यवस्थापिका सभा या पालिमेंट क॑ अंतर्गत दे। 
सभाएँ हैं। पहल्ली सभा में १५० सदस्य दवोते हैं जो प्रांतीय 
और म्युनिसिपल सभाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके 
सदस्य वे ही लोग हो सकते हैं जिनकी अवस्था ३४ व से 
अधिक हो श्रार जिनकी अच्छी जमींदारी या श्राय हो । दूसरी 
सभा में २३० सदस्य होते हैं. जिनका चुनाव स्वेसाधारण 
द्वारा होता है। २४ वर्ष से श्रधिक प्रवस्था के प्रत्येक मनुध्य 
को चुनाव में सम्मति देने का अधिकार है । दोनों खभाओं 
का सम्मिलित अधिवेशन होता है ओर उसमें अधिक संख्या 
दूसरी सभावालें की होती है; अतः बहुमत भी प्रायः उसी फे 
पक्ष में होता हे। राजा प्रत्येक अधिवेशन का सभापति 
नियुक्त करता है | 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक रज्य है। यहाँ का सभापति 
प्रति चार वर्ष के लिये चुना जाता है। यहाँ एक मंत्रिसभा 
है, परंतु उसमें प्रधान मंत्री कोई नहीं है। 
इस मंत्रिसभा में बहुधा सभापति ही 
अध्यक्ष का आसन ग्रहण करता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति 
में अतरीय विभाग का मत्री उसका आसन ग्रहण करता है । 
यहाँ एक पाक्षिमेंट भी है जिसमें २९ सभ्य हैं । ये सब 
सभापति द्वारा नामजद किए जाते हैं । 

यहाँ प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य है। सभापति का चुनाव 
चार वर्ष के लिये २१ वर्ष की श्रवस्थावाले प्रत्येक इंडियन 


रु 


हंटी 


( २४< ) 


पुरुष अथवा १८ वर्ष की अवस्थावाले शिक्षित श्रार विवाहित 
पुरुष की सम्मति से होता है। एक बार चुना हुआ सभापति 
फिर से चुना जा सकता है। कांग्रेस 
फे ४६ डिप्टियों का चुनाव भी चार वर्ष 
के लिये प्रजा ही करती है! आधे सभ्य प्रति दूसरे वर्ष 
बदले जाते हैं । प्रति १०.००० निवासियों की ओर से एक 
प्रतिनिधि होता है | कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वषे ? जनवरी 
को आरंभ होता है ओर ६० दिनों तक द्ोता रहता है | 


होंडूरास 


ग्यारहवाँ परिच्लेद 


उपनिवेश, रक्षित राज्य, त्धोन राज्य 

सार श्रादेशित राज्य 
उपनिवेश डस देश को कहते हैं जिसमें एक देश या राज्य 
के लोग झ्राकर सदा के लिये बस जाते श्रौर वहीं खेती बारी 
या व्यापार आदि करके अपना निवाह 
करते हैं । वे लोग किसी विदेशी शक्ति के 
्रधोन नहीं हेतते, केवल अपनी मातृभूमि से ही थोड़ा बहुत 
संबंध रखते दें । प्राचोन काल में फिनीशिया, यूनान, भारत 
प्रोर रोम श्रादि देशों के निवासी व्यापार करने फे लिये विदेश 
जाया करते थे और उनमें से कुछ लोग किसी देश में सदा के 
लिये बस भी जाते थे। वहाँ उन्हें बहुत कुछ आर्थिक लाभ 
ड्ोता था जिसका बहुत कुछ अश उनकी मातृभूमि का भी मिला 
करता था। दूसरे देशों में बसकर लोग वहाँ अपनी मात्भाषा 
और धम्मे आदि का प्रचार भी करते थे । भ्रागे चलकर स्पेन, 
पुत्तगाल, फ्रांस और इंगलैंड श्रादि देशों फे निवासी भी 
विदेश में आराकर बसने, वद्दाँ उपनिवेश बनाने और फलत: 

अपने देश को उन्नत श्रौर संपन्न करने छगे। 
ग्रन्य जातियों की श्रपेत्ञा इधर कई स्रौ वर्षों में अँगरेज 
जाति बहुत श्रागे बढ़ गई है। इस समय समस्त भूमंडल के 


उपनिवेश 


( २५१ ) 


स्थल-भाग का छठा अंश प्राय: इसी प्रकार उपनिवेश रूप में 
बसा हुआ है। ये गअँगरेजी उपनिवेश तीन प्रकार के हैं-- 
( १) राजकीय उपनिवेश ( (7०0७7 (0007/०8 ) जिनमें 
सारा राजकीय प्रबंध ईँगलेैंड की सरकार के अधीन ही होता 
है। (२) नियमित शासनात्मक उपनिवेश जिनके राजकम्मे- 
चारी ते इईँगलैंड की सरकार के अधीन होते हैं, पर जे अपने 
लिये कानून आदि स्वयं बनाते हैं। हाँ, त्रिटिश सरकार को 
यह अधिकार अवश्य होता हे कि वह उन कानूनों का रद्द कर दे 
अथवा प्रचलित होने से रोक दे | श्रेर ( ३ ) स्वराज्यात्मक 
उपनिवेश जो शअ्रपना शासन श्राप करते हैं। ऐसे उप- 
निवेशों का केवक्ष गवनेर ही त्रिटिश सरकार के मातहत होता 
है। ब्रिटिश सरकार को वहाँ के पास किए हुए कानूनों का 
रद करने अथवा प्रचलित होने से रोकने का अधिकार होता 
है। किंतु श्रांतरिक विषयों में यह अधिकार बिरले ही 
माकों पर काम में क्ञाया जाता है। ऐसे उपनिवेशों में गवनेर 
अपने राजकीय नियमों के अनुसार स्वयं कैंसिलर आदि नियुक्त 
करता है और उन्हीं की सम्मति तथा सहायता से राजकाय्ये 
का संचालन तथा कम्मेचारियों की नियुक्ति होती है। प्राय: 
इसी प्रकार के उपनिवेश श्रन्य राज्यों के भी हैं । 

भ्राजकल लोगों की प्रवृत्ति स्वराज्यात्मक या प्रतिनिधि- 
ख्त्तात्मक शासन की ओर बराबर बढ़ती जाती है, इसलिये 
उपनिवेशों में भी कुछ लोग पूर्ण प्रतिनिधिसत्तात्मक राज्य 
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चाहते हैं; माठभूमि का किसी प्रकार का दबाव या अधिकार 
मानने के लिये वे तेयार नहों हैं। दबाव या श्रधिकार मानने 
में वे अपनी श्रनेक हानियाँ भी दिखलाते हैं। उदाहरणाथे, 
यदि उनकी साम्राज्य सरकार कोई युद्ध ठान ले तो उन्हें भी 
व्यथे उसमें सम्मिलित होना पड़ता है। पर इसके विपरीत 
कुछ लोगों का मत है कि अपने देश की साम्राज्य सरकार से 
उपनिवेशों का यथासाध्य घनिष्ठ संबंध रहना चाहिए; क्‍योंकि 
इससे साम्राज्य के भिन्न भिन्न अंगों की पुष्टि और उन्नति द्वे।ती 
है। पर स्वाथेत्याग करके इस प्रकार परोपकार करने की 
इच्छा करनेवाले देवता संख्या में अपेक्षाकृत थोड़े ही हैं | 
प्राय: बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने अधोनस्थ देशों या 
राज्यों के पड़ोसी छोटे मोटे देशों और राज्यों पर, अनेक 
राजनीतिक कारणों से, कुछ न कुछ अधि- 
कार रखना पड़ता है। ऐसे राज्य या 
ते केवल अपने रक्षक-राज्य के द्वारा अथवा उसकी आज्ञा से 
ही किसी विदेशी राज्य के साथ कोई राजनीतिक संबंध स्थापित 
कर सकते हैं। रक्षित राज्य की सब प्रकार से रक्षा करना 
ही रक्षक-राज्य का कत्तंव्य है। यदि वास्तविक दृष्टि से देखा 
जाय ता किसी राज्य को अपना रक्षित राज्य बनाना उसे 
अ्रपनी भ्रधीनता में लेना ही है। पर किसी बलशाली राज्य 
का अपने से किसी दुबेल राज्य के साथ राजनोतिक संबंध 
स्थापित करना भी इसी रक्षण के ग्रंतर्गत ब्रा जाता है | 


रक्षित राज्य 
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रक्षक-राज्य बिना लड़ाई कगड़ा किए ही प्रपने रक्षित. राज्य 
में सनमाना परिवर्तन कर सकता है। संधि, बल्तल-प्रयोग 
और बल-पूवेक देश पर श्रधिकार करके राज्य रक्षित बनाए 
जाते हैं। भारत सरकार का देशी रियासतें के साथ बहुत 
कुछ इसी प्रकार का संबंध है । 

रक़ित राज्य प्राय: दे! प्रकार के होते हैं। एक तोबे 
जिनमें पहले से किसी प्रकार का राज्य स्थापित होता है और 
जे! शक्ति या बल्ल-प्रयोग आदि के द्वारा रक्षण में लाए 
जाते हैं; और दूसरे वे जिनमें काई विदेशी सभ्य राज्य आकर 
पहले अपना अधिकार कर लेता है और तब उन्हें कुछ आत- 
रिक खतंत्रता देकर अपनी रक्षा में रखता है । 

जे! देश या राज्य अपने ऊपर किसी दूसरे देश या राज्य 
का कुछ भी अधिकार या दबाव स्वीकार कर लेता है, स्थूज्ञत 
वही मानें श्रधीन राज्य हो जत्ता है 
श्र इस दृष्टि से उपनिवेश तथा रक्षित 
राज्य भी, जिनका वशेन ऊपर हे चुका है, इसी कोटि में आा 
जाते हैं। पर सुक्ष्मतः और व्यावहारिक दृष्टि से अधीन 
राज्य वही माना जाता है जो सब प्रकार से किसी दूसरे बड़े 
राज्य क॑ अधिकार में रहता है। श्रधिकारी राज्य अपने 
नियुक्त किए हुए शासकों आदि के द्वारा अधीन राज्य में सारा 
राज्य-प्रबंध करता है, उसके लिये नियम और कानून बनाता 
है, कर उगाहता है, न्यायात्ञय स्थापित करता है, दूखरी 


अ्रधीन राज्य 
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शक्तियों से उसकी रक्षा करता है और इसी प्रकार के दूखर 
आ्रावश्यक कत्तंव्यों का पालन करता है। श्रधीन राज्य को 
किसी प्रकार की शक्ति प्रदान करना केवल अ्रधिकारी राज्य क 
ड्वाथ में होता है। भारत की गणना इँगलेंड के अधीन राज्यों 
में होती है; श्रार इसी से अधीन राज्यों की स्थिति का अच्छा 
परिचय मिल जाता है। कभी कभी अधिकारों राज्य अपने 
अधीन राज्यों को बहुत कुछ अधिकार श्र।र खतंत्रता भी दे देते 
हैं; श्रौर कहीं कहीं अधीन राज्य के प्रधान अधिकारी को यद्द भी 
अधिकार होता है कि साम्राज्य के जटिल प्रश्नों की मीमांसा में 
सम्मति श्रार सहायता दे। फ्रांस के दो एक अधीन राज्यों के 
प्रधान अधिकारियों और प्रतिनिधियों को फ्रांस की व्यवस्थापिका 
सभाओं तक में श्राकर बैठने ओर बोलने का अधिकार है । 
आद्वेशित राज्य नए ही ढंग के राज्य हैं। इनका निर्माण 
सन्‌ १८१४ के युरोपियन महासमर के बाद हुआ है। ये 
राष्ट्र संघ ( ॥,652 0० ० ७/॥975 ) 
द्वारा विजेता राज्यों को सीौंपे गए हैं, 
श्रौर उन्हें भ्रादेश हे कि वे यहाँ के मूल-निवासियों की मान- 
सिक, नेतिक तथा भ्राधिक उन्नति का प्रबंध करें | इसकं लिये 
इन्हें राष्ट्र संध के प्रति उत्तरदायी होना पड़ता है। प्रत्येक 
भादेशित राज्य की शाखन संबंधी रिपोर्ट प्रति वर्ष राष्ट्र संघ 
क्री परिषद्‌ में उपस्थित की जाती है श्रौर उसकी जाँच एक 
प्रादेश कमीशन द्वारा होती है। इस तरह जमेनी के कई 


ग्रादेशित राज्य 
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उपनिवेश त्रिटिश सरकार और इसके अंतर्गत स्वतंत्र उपनिवेशों 
के तथा फ्रेंच-लरकार के शभ्रधोन आ गए हैं । 
( ९) ब्रिटिश साम्राज्य 
( के ) उपनिवेश 

ग्रेट ब्रिटेन और आयलेड, चेनेल् आइलैंड्स, आइल झाफ 
मैन तथा भारतवर्ष का छोड़कर त्रिटिश साम्राज्य के अतर्गत 
प्रत्येक देश उपनिवेश ही माना जाता है। आयलें'ड यद्यपि 
ढपनिवेश नहीं कद्दा जा सकता, तथापि इसकी शासन-प्रणाली 
साम्राज्यांतगंत अन्य स्वतंत्र उपनिवेशों की शासन-प्रयात्नी से 
वहुत कुछ मिलती जुलती है; इस कारण हम उसका वशोेन स्वतंत्र 
डउपनिवेशों के वर्णन के साथ ही करेंगे। उपनिवेशों में कुछ 
ऐसे भी हैं जो रक्षित राज्य ( !2/0।620790९8 ) कहलाते हें । 
अत: इस स्थान पर उनका भी एक साथ ही वर्णगेन किया जाता 
है। सुभीते के लिये सब उपनिवेशों का चार श्रेणियों में 
विभक्त कर दिया गया हैे। पहली श्रेणी उन उपनिवेशों की 
है जिनमें केवल गवनेर ही शासन करता और वह्दी कानून 
बनाता है । इन उपनिवेशों में कोई व्यवस्थापिका सभा नहों 
होती । ऐसे उपनिवेश ये हेँ--जिनब्राल्टर, सेंटहेलना, ऊशांटो, 
गेल्डकास्ट का उत्तरी भाग, नाइजीरिया, वसूटोलेंड, बेचुआना- 
लैंड, स्वाजीलैंड और भ्रदन# । 


हैः अदन का सैनिक और राजनीतिक प्रबंध ब्रिटिश सरकार करती. 
हे। नागरिक विषयों की देख भाल भारत सरकार द्वारा होती हे । 
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दूसरी श्रेणी में के उपनिवेश वे हैं जिनमें एक शाखक या 
गवरनेर रहता है, जे एक व्यवस्थापिका सभा की सहायता से 
कानून बनाता और एक काय्येकारिणी खभा की सहायता से 
शासन करता है। इन दोनों सभाझ्रों या कांसिलों के मेंबरे। 
की नियुक्ति या ते सम्राट कं द्वारा होती दै और या सम्राट क॑ 
प्रतिनिधि शासक या गवर्नर के द्वारा। इस श्रेणी के अंतर्गत ब्रिटिश 
होंडूरास, ट्रिनिडाड, विंडवर्डे द्रोपसमुदाय, पश्चिमी .अफ्रिका का 
उपनिवेश, न्यासालेंड. हांकांग, स्ट्रट सेटल्ममेंट और सेच तीज है। 

तीसरी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जिनमें व्यवस्थापिका सभा 
के सब या कुछ सदस्य प्रजा द्वारा चुने जाते हैं और काय्ये- 
कारिणी सभा के सदस्य सम्राट अथवा जसके प्रतिनिधि 
शासक ( गवनेर ) के द्वारा नियुक्त होते हैं | इस »णी में जमैका, 
लंका ( सिलेन ), मारीशख, फीजी, कैनिया, ब्रिटिश ग्वाइना, 
लीवर द्वीप, साइप्रस, यूगेंडा, दक्षिणी रोडेशिया, उत्तरी 
रोडेशिया, गेंबिया, सीरालियान, फॉकलेंड, दक्षिणी जाजिया, 
पेपुआ, बहामाज, बरबडास, बरमुडास और माल्नटा है । 

उपयुक्त तीन श्रेणी के उपनिवेश ब्रिटिश सरकार के डप- 
निवेश विभाग के अधीन हैं। इनके गवनेर उपनिवेश मंत्रों 
( 5९००७'७४७/'ए ० 50900 407/ $6 (०]०४०७ ) को सलाह से 
सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं | 

चौथी श्रेणी में वे उपनिवेश हैं जे स्वतंत्र उपनिवेश 
( 0० ांग्रं005 ) कहलाते हैं। इनका शासन प्रतिनिधि- 


( २४७ ) 


सत्तात्मक राज्यों की तरह होता है श्रार सरकार प्रतिनिधि- 
सभा के प्रति उत्तरदायी होती दै। किंतु कुछ बातों में, विशेष- 
तः बाह्य विषयों में, त्रिटिश सरकार का इन पर अधिकार 
रहता है। इनका प्रधान शासक अथवा गवनेर-जनरल्ल सम्राट 
ढ्वारा ही नियुक्त किया जाता है। इस श्रेणी के अतगत निमश्न- 
लिखित उपनिवेश हैं--आस्ट्र लिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, न्यूफा- 
उंडलैंड और यूनियन आफ साउथ अफ्रिका | इनकी शासन- 
प्रणाल्ली संक्षेप में नीचे दी जाती है | 
स्वतंत्र-उपनिवेशों की शासन-प्र गाली 

इसके अंतगत कई छोटी छोटी रियासते' हैं जा अपने 
लिये आप कानून बनाती हैं। सब रियासतें ने मिल्लनकर 
प्रधान गवरनमेंट को कुछ निश्चित और 
विशिष्ट अधिकार दे रखे हैं। यहाँ 
सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल रहता है जे एक 
प्रबंधभारिणी सभा की सल्लाह से काम करता है। इप सभा 
के < मंत्री होते हैं जे अपने शासन-काये के लिये प्रतिनिधि 
सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक संघटित पालि मेंट है 
जिसमें सिनेट और प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित है । सिनेट में 
छ: रियासतों में से प्रत्येक के छ: छः सदस्य, इस प्रकार कुल 
३६ सदस्य होते हैं जे सर्व-साधारण की सम्मति से छः: वर्ष 
के लिये चुने जाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव तीन वष कं 
लिये और आबादी के हिसाब से होता है। लेकिन प्रत्येक 

शा०9०- १ ७ 


आस्ट्र लिया 
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रियासत के कम से कम पाँच प्रतिनिधि द्वोते हैं। कुल प्रति- 
निधियों की संख्या छगभग ७५ होती है। यहाँ के मूल 
निवासियों को छेड़कर शेष सब स््रो-पुरुषों का चुनाव में मत 
देने का अधिकार है । 

यहाँ का शासन-काय्ये १८ मंत्रियों की एक प्रीवी कैंसिल 
की सहायता से एक गवर्नर-जनरज्ल करता है जो सम्राट द्वारा 
नियुक्त और उसी का प्रतिनिधि होता है । 
कानून बनाने के लिये सिनेट श,्रौर हाउस 
अ्राफ कामंस की सम्मिलित एक पार्तक्षिमेंट है। सिनेट में 
<€६ सदस्य हैं जे कनाडा सरकार की सिफारिश पर सम्राट 
द्वारा नामजद किए जाते हैं। सिनेटर आजन्म सदस्य रहते 
हैं। सिनेटर की श्रवस्था तीख वर्ष की होनी चाहिए और 
उसके पास कुछ निश्चित जमींदारी होनी चाहिए। हाउस 
श्राफ कामंस के सदस्यों का चुनाव प्रति चार वर्ष बाद होता 
है। प्रत्येक बालिग स्त्री पुरुष का मत देने का श्रधिकार है | 
कुल सदस्यों की संख्या २३५ है । प्रीवी कांसिल अपने शासन- 
काये के लिये इसके प्रति उत्तरदायी द्वोती है । 

यहाँ का शासन सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल 
के हाथ में है । व्यवस्थापिका सभा तथा प्रतिनिधि मंडल्ल की 
सम्मिलित एक सावेजनिक सभा या 
पालिमेंट भी है | व्यवस्थापिका सभा फे 
४३ सदस्य हैं जिनमें तीन मोआ्रारी ( न्यूजीलैंड के मूल्ल- 


कनाडा 


न्यूजीलेंड 
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निवासी ) सदस्य गवनेर-जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं । इनमें 
से जो लोग १७ सितंबर १८८१ से पहले से नियुक्त हैं, वे ते 
उसके आजन्म सभासद रहेंगे; पर जिनकी नियुक्ति इसके बाद 
हुई हा।, वे केवल सात वर्ष तक सदस्य रहते हैं । आवश्यकता 
पड़ने पर उनक्नी फिर से नियुक्ति हो सकती है। प्रति- 
निधि-मंडल में ८० सदस्य हैं जो सर्वेसाधारण द्वारा तीन 
वर्ष के लिये चुने जाते हैं। इनमें चार मेश्रारी सदस्य भी 
होते हैं। छ्ियाँ भी सदस्य हा सकती हैं। गवनेर-जनरल 
सम्राट_ द्वारा नियुक्त किया जाता है और वह एक कायेकारिणी 
सभा की सलाह से काम करता है । इस सभा के १२ मंत्रों 
होते हैं जे अपने शासन काये के लिये प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं। प्रतिनिधि सभा को तोड़ देने का 
अ्रधिकार गवर्नर-जनरल को है । पालिमेंट के पास किए हुए 
बिलों में सुधार करने के लिये वह उन्हें वापस भी भेज सकता 
है शैर नए बिलों के मसादे भी उपस्थित कर सकता है | 
यह सबसे पुराना अगरेजी उपनिवेश है। यहाँ का 
शासन € सदस्यों की काय्येकारिणी सभा की सहायता से 
सम्राट द्वारा नियुक्त एक गवनेर करता 
है। २४ सदस्यें की एक व्यवस्थापिका 
सभा भी है जिसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा ही होती है। 
स्वेसाधारण द्वारा चुने हुए ३६ सदस्यों का एक प्रतिनिधि- 
मंडल भी है। प्रत्येक बालिग पुरुष को मत देने का अधि- 


५. जे 
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कार है, परंतु प्रभी स्त्रियों को यहाँ यह अधिकार प्राप्त नहीं 
हुआ है। कार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि-मंडल्ल के प्रति उत्तर- 
दायी रहती है । 

इसमें केप आफ गुडहेोप, नंटाह्न, ट्रांसवाद्द और आरेंज 
रीवर उपनिवेश सम्मिलित हैं। ३१ मई खन्‌ १८१० को 
यह संघटन हुआ था। यहाँ सम्राट 
द्वारा नियुक्त एक गवनेर-जनरल शासन 
करता हैे। भ्रपनी सहायता के लिये 
कार्य्यकारियी सभा के सदस्यों का चुनने का अधिकार उसी 
का है । राज्यों क॑ भिन्न भिन्न विभागों का स्थापित करने का 
अधिकार भी उसी की है, पर उनमें वह निश्चित संख्या से अधिक 
अफसरों को नियुक्त नहीं कर सकता । कानून बनाने के लिये 
पालिमेंट है जिसमें सिनेट श्रै।र प्रतिनिधि-मंडल है । सिनेट 
क॑ चालीस सदस्यों में से आ्राठ का गवनेर जनरल्ञ नियुक्त करता 
है ओर ३२ सब प्रांतों से चुने जाते हैं। युरोपियन “त्रिटिश 
प्रजा के व्यक्ति ही इसके सदस्य हो सकते हैं। सिनेट की 
सदस्यता कं उम्मेदवार की अवस्था कम से कम तीस वषे होनी 
चाहिए और उसके पास कम से कम ५०० पौंड की जायदाद 
भी हानी चाहिए। सीनेट की आयु दस वे की होती है । 

प्रतिनिधि-मंडल में १३४ सदस्य हैं। इस सभा की 
अवधि पाँच वर्ष हे। यहां क॑ प्रत्येक बालिग खस्ली-पुरुष को 
इसके चुनाव में मत देने का श्रधिकार है। शासन काये में 


यूनियन आफ साउथ 
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प्रबंधकारिणी सभा इसके प्रति उत्तरदायों रहती हे । पाल्ि - 
मेंट की बैठक प्रति व५ होना आवश्यक हे | 
स्रायलड 

हम ऊपर कह आए हैं कि वास्तव में आयले'ड ब्रिटिश 
साम्राज्य का उपनिवेश नहीं कहा जा सकता | इसका कारण 
यह है कि यहाँ के निवासी ब्रिटेन को अपनी मात्भूमि नहीं 
मानते । यहाँ के निवासियाँ की भाषा ओर धार्मिक मत भी 
ईंगलेंड-निवासियों से भिन्न हें। डंगलैंड-निवासी प्रोटेस्टेंट मत 
के हैं और आयलेड में बहुधा रोमन कंथेतलिक मत ही माना 
जाता है। कई सदियों से आयल्लेंड इंगलैंड का एक प्रधीन 
राज्य रहा आया है, किंतु इस बीच में आयलेंड भी खतंत्रता के 
लिये सतत प्रयत्न करता रहा । जब जब इँगलैड पर कोई आपत्ति 
ग्राती, आयलेंड अपनी खतंत्रता की प्राप्ति का मौका पाता 
ओर एक न एक बखेड़ा खड़ा कर देता। गत महायुद्ध में 
भी आयलैंड ने जम॑नी से मिलकर ईँगलेंड के विरुद्ध खड़े होने 
का प्रयत्न किया, किंतु ईंगलेंड ने इसे दबा रखा। लड़ाई क॑ 
पहले यहाँ के प्रतिनिधि त्रिटिश पालिमेंट में आकर बैठते थे । 
लड़ाई का अंत होने पर जब्च आयलैंड को अपने प्रतिनिधियों 
के भेजने का अवसर मिला, तब वहाँ के निवासियों ने ऐसे प्रति- 
निधि चुने जिन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि वे अ्िटिश पालि- 
मेंट में न जाकर शअ्ायलें'ड में ही श्रपनी पालिमेंट करेंगे । 
ऐसा ही हुआ। आयलैंड में खतंत्र राज्य की घाषणा हो गई । 
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लड़ाई के पूर्व सन १४१२ में ब्रिटिश पालिमेंट ने 
आयलैंड के लिये एक होमरूल बिल ( स्वरज्य का मस्रविदा ) 
पास किया था श्रौर यह १८१४ सन्‌ से काये में लाया जाने 
का था | यह बिल्ल उत्तरीय पभ्रायलड के छ: जिलों को ते 
मंजूर हो! गया, परंतु बाकी २६ जिलों का यह मान्य नहों 
था। सन्‌ १७८१४ में महासमर आरंभ हो जाने से वह होम 
रूल भी लड़ाई के अत तक फे लिये स्थगित कर दिया गया। 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, लड़ाई के अंत में दक्षिणीय 
आयलेंड के २६ जिलों ने अपनी खतंत्र पालिमेंट स्थापित 
कर ली ओर ब्रिटिश सरकार का होम रूल ग्रहण नहीं किया । 
उत्तरीय छः: जिलों ने इसे स्वीकार कर लिया | 

दक्षिणीय आयलें ड के खतंत्र पालिमेंट स्थापित करने 
पर त्रिटिश सरकार ने उसको दबाने के अनेक प्रयज्ल किए |! 
जनता ते भड़की ही हुई थी ! उसने अपनी स्वतंत्रता के लिये जी 
तेड़कर लड़ाई की । बहुत से ल्लोग मारे गये, खून की नदियाँ 
बहीं। अंत को ब्रिटिश सरकार को मालूम हा गया कि 
आायलें ड बिना खतंत्र हुए नहों रहेगा. ओर आयले ड का 
भी मालूम हा। गया कि ईँगलैंड भी टक्कर खाने याग्य नहीं 
है । फल यह हुआ कि दोनों की संधि की इच्छा हुई श्र 
सन्‌ १८२१ में ब्रिटिश पालिमेंट श्रौर आयरिश पाल्िमेंट के 
बराबर बराबर सदस्यों ने बेठकर संधि कर ली। आयरिश 
नेताओं को आयहेंड के लिये शासन-प्रणाल्ली निर्माण करन 
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का अधिकार दिया गया। ब्रिटिश शलौर श्रायरिश खरकारों ने 
उन नेताओं के मसविदों को मंजूर किया श्र ६ दिसंबर 
सन्‌ १८२२ को इस प्रणाली द्वारा शासन प्रारंभ हुआ । 

अब हम संक्षप में अभ्रायरेश शासन-प्रणाली पर कुछ 
लिखे गे । उपयुक्त संज्ञिप्त इतिहास को ध्यान में रखे बिना 
आयरिश शासन-पद्धति का समझना असंभव होगा । 

यह कहा ही जा चुका है कि उत्तरीय आयें ड श्रथवा 
अल्स्टर ने त्रिटिश सरकार द्वारा दिया हुआ खराज्य स्ोकार 
कर लिया था | श्रत: यहाँ की शासन-प्रणाली कनाडा इत्यादि 
उपनिवेशों की शासन-प्रणशाली के ही सदृश है ! 

दक्षिणोय आयलें'ड अथवा श्रायरिश खतंत्र-राष्ट्र ( ॥08॥ 
[7९९ (७४७७८ ) की शासन-प्रणालो भी यद्यपि अन्य डउपनित्रेशों 
के ही सदृश है, तथापि कई बातें में यह स्वेथा निरात्ती दी 
है। इसमें मंत्रियों का उत्तरदायित्व और सीनेट के सभयों 
के चुनावैं की रीति विशेष उल्लेखनीय है । 

आयरिश पालिमेंट की दे सभाएँ हैं---राष्ट्र सभा (8०॥७।०) 
ग्रैर प्रतनिधि सभा ((!७ाग86० ० 20फ%५७॥0५) | राष्ट्र सभा 
में आाजकल्ल ६० सभ्य हैं श्रौर प्रतिनिधि सभा में १५४३ । प्रति- 
निधि सभा के लिये २१ वष से ऊपर उम्रवाले प्रत्येक नाग- 
रिक को, चाहे वह स्त्री हे! या पुरुष, मत देने का अधिकार 
है। प्रति २०,००० जनसंख्या पीछे कम से कम एक सदस्य 
अवश्य होना चाहिए । 
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यहाँ की राष्ट्र सभा निराली ही है । इसके सदस्य केवल 
वे ही हो सकते हैं जिन्होंने अपनी देशभक्ति, ज्ञान श्रौर अन्य 
प्रकार की सेवा से देश का मान बढ़ाया हो । इन सभ्यों को 
प्रवधि बारह वर्ष की होती है, किंतु एक-चोथाई सदस्य हर तीसरे 
साल बदले जाते हैं। इन सदस्यों का चुनाव भी विचित्र ढंग 
से ही होता है। प्रति तीसरे वर्ष प्रतिनिधि सभा ३२ और 
राष्ट्रसभा १६ उम्मेदवारों के नाम तैयार करती है और ये नाम 
जनता के सामने रखे जाते हैं । इनमें से जनता १४ को 
चुन लेती है। ये १५ नए सभ्य होते हैं । 

पालिमेंट का अधिकार है कि वह सन्‌ १€२१ की 
संधि की सीमा के भीतर चाहे जेसे नियम बना सकती है । 
अतः आयलें ड की जनसंख्या के किसी खास अनुपात से भ्रधिक 
सेना रखने का अधिकार नहों है । लड़ाई के मौकों पर अपने 
बचाव के लिये ब्रिटिश सरकार को अधिकार है कि वह आय- 
लेंड के जे बंदरगाह चाहे, ले ले । प्रत्येक सदस्य का सैजभक्ति 
की शपथ भी लेना आवश्यक है। इनको छोड़कर भायलें'ड 
से ही खास संबंध रखनेवाली समस्त बातों में पालिमेंट को 
पूरा भ्रधिकार है। परंतु पालिमेंट की दोनों सभाओं की 
ताकत बराबर नहीं है। प्रतिनिधि सभा के अधिकार प्रधान 
हैं। राष्ट्र सभा समभाने और केवल कुछ काल तक प्रतिनिधि 
सभा के किसी मसविदे को राकने के सिवा ओर कुछ नहीं 
कर सकती । धन संबंधी मसविदे ते राष्ट्रसभा पेश भी नहीं 
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कर सकती औरर प्रातनिधि सभा द्वारा पेश किए जाने पर १४ 
दिन से ज्यादा उसे रोक भी नहों सकती । अन्य मसविदे वह 
पेश भी कर सकती है श्रौर २७० दिनों तक रोक भी सकती है । 

उपयुक्त व्यवस्थापिका सभाओं के अतिरिक्त एक काये- 
कारिणी सभा भी है, जिसमें १२ सदस्य होते हैं । इनमें से 
चार प्रतिनिधि सभा के सदस्य होते हैं। बाकी आराठ में से 
तीन को प्रतिनिधि सभा पालिमेंट का सभ्य बना सकती है | 
बाकी सदस्य और मंत्री पालिमेंट के सभ्य नहीं होते ।. इस 
कार्यकारिणी सभा का एक सभापति ओर एक उपसभापति 
होता है । सभापति प्रतिनिधि सभा की सिफारिश पर गवनेर- 
जनरल्ल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त होने पर सभापति 
श्रपने उन मंत्रियों का चुनता है जिन्हें पालिमेंट में बेठने का 
भ्रधिकार है। बाकी मंत्रा प्रतिनिधि सभा की एक कमेटी द्वारा 
नियुक्त किए जाते हैं! कार्यकारिणी सभा प्रतिनिधि सभा के 
प्रति उत्तरदायों होती है, परंतु अविश्वास के अ्रवसर पर सब 
मंत्रियां का इस्तीफा नहीं देना पड़ता, केवल सभापति और 
उसके द्वारा नियुक्त मंत्रीगण ही इस्तीफा देने को बाध्य रहते हैं | 
जों अन्य मंत्रों कायकारिणी सभा में बेठते हैं और उसमें 
अपना मत देते हैं, वे बगैर किसी खास बुराई के अपनी अवधि 
से पहले नहीं हटाए जा सकते । यह द्वध मंत्रो-उत्तरदायित्व 
आयें ड-सतंत्र-राष्ट का निराला ही है। कायेकारिणी सभा 
सभापति को परामशे देती है और सभापति गवनेंर- 
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जनरल का। सालाना आयव्यय का मसविदा भी यही 
सभा तैयार करती है और वह प्रतिनिधि सभा के सामने 
विचारने का रखा जाता है। प्रत्येक मंत्रो के हाथ एक 
एक शासन विभाग रहता है ग्रार वह उसके लिये श्रकेला ही 
उत्तरदायो होता है । 

यहां को जनता का भी बिल पेश करने का अधिकार प्राप्त 
है और विशेष बातें में जन-सम्मति भी ली जाती है। 

राजा का प्रतिनिधि गवनेर-जनरल हाता है । यह आय- 
रिश पालिमेंट की ही सिफारिश से ब्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । 

(ख ) रक्षित रोज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के ग्रतगंत निम्नलिखित रक्षित राज्य हैं- 

( १ ) मलाया, ( २ ) सारवाक, (३ ) बानिया, ( ४ ). 
सूडान ओर ( ५ ) जंजीबार । 

ये अपने क्षेत्र में त्रटिश सरकार का छेड़कर ओर किसी 
का राजनीतिक हस्तक्षेप नहों करने देत । इनमें यह हस्तक्षेप 
भिन्न भिन्न मात्रा में है। मलाया में ब्रिटिश सरकार द्वारा 
नियुक्त रेजिडंट है जा वहाँ के सुल्तान को शासन-काये में 
सहायता देता है। सारवाक और बोनिये में ब्रिटिश सर- 
कार का आंतरिक विषयों में हस्तक्षप करने का अधिकार 
नहीं है। सूडान इंग्लैंड श्रार मिस्र दोनों की रक्षा में है। 
गवनेर-जनरक्ष त्रिटिश सरकार की स्वोकृति से नियुक्त होता 
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है। जंजीबार का शासन सुल्तान के नाम से त्रिटिश रेजीडेंट 
द्वारा होता है । 
( ग) अधोन राज्य 
भारतवष 

भारतवर्ष दँगलेंड का अधोन राज्य है। इँगलैंड का राजा 
भारतवष का सम्राट्‌ कहलाता है। यहाँ के शासन का सब 
प्रबंध करने के लिये ईँगलेंड में एक सेक्रेटरी आफ स्टेट रहता है 
जिसकी एक कोंसिल भी है । कौंसिल से स्वीकृत स्टेट सेक्रेटरी 
की प्रत्येक आज्ञा भारत सरकार के लिये मान्य होती है। 
भारत में जो कानून पास होता है, वह उसकी स्वीकृति के लिये 
भेजा जाता है। वह सम्राट्‌ का उसे स्वीकृत अ्रधवा अरवीकृत 
करने की सम्मति दे सकता है। भारत का सब व्यय श्रादि 
भी उसी के अधिकार में है। उसकी कौंसिलन में प्राठ से बारह 
तक सदस्य द्वोते हैं। डसे भारत के श्राय-व्यय का लेखा प्रति 
बष पार्लिमेंट में उपस्थित करना पड़ता है । पार्लिमेंट के सदस्य 
उससे भारत के संबंध में प्रभ भी कर सकते हैं । 

सम्राट्‌ की ओर से भारत में शासन करने के लिये जो 
प्रधान अधिकारी नियुक्त किया जाता है, उसे गवरनर-जनरत्ल 
और वाइसराय कहते हैं। इसकी अवधि प्राय: पाँच वर्ष की 
देती है। वह प्रधान मंत्री की सिफारिश से सम्राट द्वारा 
नियुक्त किया जाता है। उसकी एक कारयेकारिणी सभा है 
जिसके सदस्य सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सिफारिश से खम्राट_ 
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द्वारा द्वी नियुक्त किए जाते हैं। यह सभा भारत-सरकार भी 
कहलाती है। गवनेर-जनरल और कमांडर-इन-चीफ ( जंगी 
लाट ) के अ्रतिरिक्त इसके छः सभ्य द्वोते हैं, जिनमें अब प्राय: 
आधे हिन्दुस्तानी होते हैं। इसका सभापति गवनेर-जनरल्ल ही 
होता है। उसे प्राय: सभा का निशेय मान्य होता है; परंतु 
भारतवर्ष की भज्नाई के खयात्न से वह अपने मत के अनुसार 
इसके विरुद्ध भी काम कर सकता है। सुभीते के लिये गव- 
नेर-जनरल अपने राज्य के भिन्न भिन्न विभागों का भार काये- 
कारिणी के सदस्यों में बाँट देता है। इस समय भारत सर- 
कार ऊ निम्न लिखित आठ विभाग हैं-- 

१--पर राष्ट्र विभाग ( ।०शंटत ) | 

२---सेना विभाग ( -॥9 )। 

३--अथे विभाग ( शिंतक्ा०8 )। 

४--स्वदेश विभाग ( ॥076 ) | 

भ--रेल श्रेर वाणिज्य ((िक]छत9५४ काप॑ 00770०८९) 

६--शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग ( रितैपटक्रांणा, 
पि6७)॥ ७7ते ॥,9705 ) | 

७--उद्योग धंधे श्रौर मजदूर विभाग ( [700500९३ थे 
(90007 ) | 

प्प--शानून विभाग ( ,683]80078 ) | 

इनमें से पहला और दूसरा विभाग तो क्रम से गवरनेर- 
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जनरल और कमांडर-इन-चीफ फं॑ अधीन है; शेष छः प्रथक्‌ 
पृथक अन्य छः सभ्यों के अधीन हैं । 

२० श्रगस्त सन्‌ १८१७ की घोषणा में सेक्रेटरी-श्रॉफ- 
स्टेट ने भारत के प्रति ब्रिटिश पाहि मेंट की नीति का स्पष्टाकरण 
किया है ओ।र उसमें बताया है कि ब्रिटिश सरकार का यह उद्देश्य 
है कि भारत का धीरे धीरे उत्तरदायी शासन प्रदान किया जाय । 
इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सन्‌ १७८१७ में त्रिटिश पालि- 
मेंट ने भारत के लिये सुधार-कानून पास किया। इससे अन्य 
कई सुधारों के अतिरिक्त भारत क॑ केंद्रीय शासन के लिये सभा- 
द्रय-प्रणाल्ली का व्यवस्थापक मंडल स्थापित किया गया ! गवनेर- 
जनरल के अतिरिक्त इस मंडक्ष के निम्नलिखित दो विभाग हैं- 

( १ ) राज्य परिषद्‌ (000%८ं। ० 5050० )। यह प्रति 
पाँच वर्ष बाद संघटित की जाती है ; 

( २ ) व्यवस्थापिका सभा( ,८७४४।४४७ 2५७४९॥॥))|9)। 
इसका नया संघटन प्रति तीन वर्ष बाद होता है । 

राज्य-परिषद्‌ के कुल ६० सभ्य हे।ते हैं जिनमें ३३ निर्वा- 
चित श्रार २७ नामजद होते हैं | व्यवस्थापिका सभा के समभ्यों 
की संख्या कम से कम १४० निश्चित की गई है, परंतु यह 
बढ़ाई भी जा सकती है। आजकल इस सभा में कुल १४४ 
सभ्य हैं जिनमें १०३ निर्वाचित और ४१ नामजद हैं। काये- 
कारिणी सभा के सभ्य उपयुक्त दे सभाओं में से एक न एक 
के नामजद सदस्य भ्रवश्य होते हैं, परंतु दोनें के नहीं दे 
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सकते | इनका अधित्रेशन प्रति वर्ष प्रायः दो बार होता है-- 
एक प्रीष्म-अधिवेशन जो शिमले में होता है और दूसरा 
शरद-अ्रधिवेशन जो दिल्ली में होता है। 

व्यवस्थापिका सभा का सभापति सभा द्वारा ही चुना जाता 
है और गवनेर-जनरल की अनुमति मिलने पर उस पद को 
प्रहण करता है। बहुधा किसी काननी प्रस्ताव का पास 
करने के लिये दोनों सभाओं की मूल रूप से और कुछ संशोधन 
के साथ स्वीकृति द्वेना आवश्यक है । इन सभाओं द्वारा पास 
किए हुए प्रस्ताव सिफारिश केतोर पर होते हैं श्रार वे कानून 
तभी माने जाते हैं जब गवनेर-जनरल की भी स्वीकृति हो । गव- 
नर-जनरल को पू्णे अधिकार है कि वह्द इन प्रस्तावों का न 
माने । इससे स्पष्ट है कि भारत में उत्तरदायी शासन नहों है | 

ब्रिटिश भारत पंद्रह प्रांतों में विभक्त है! इनमें बंगाल, 
मद्रास, बंपई, आगरा-अवध के संयुक्त प्रदेश, पंजाब, ब्रिहार और 
उड़ीसा, मध्यप्रदेश, आसाम और बरमा ये नौ प्रांत गवनेरों 
के अधीन हैं, जो सन्‌ १४१७ के सुधार द्वारा नियुक्त 
मंत्रियों के साथ उनका शांसन करते हैं। ये गवनेर सेक्रे- 
टरी-आऑॉफ-स्टेट की सिफारिश से सम्राट द्वारा नियुक्त किए 
जाते हैं और ये प्रायः पाँच वर्ष के लिये ही अपने पद पर रहते 
हैं | शेष छः तथा पश्चिमेत्तर-सीमा प्रांत, त्रिटिश बलूचिस्तान, 
दिल्ली, अ्जमेर-मेरवाड़ा, कुर्ग श्रेर अंदमान निकोबार द्वोप 
चीफ कमिश्नर के श्रधोन हैं। चीफ कमिश्नर गवनेर-जनरतल्त 
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द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, पर इसके लिये सम्राट की 
अनुमति भी लेनी पड़ती है। 

प्रत्येक गवनेर के प्रांत में एक प्रबंधकारिणी सभा और एक 
प्रांतीय व्यवस्थापिका सभा होती है । प्रबंधकारिणी सभा के 
सभ्य चार से अधिक नहों होते । ये भी गवनंर के सहदृश 
सम्राट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ये व्यवस्थापिका सभा 
के भी सभ्य होते हैं। व्यवस्थापिका सभा में ग्रर भी नामजद 
और निर्वाचित सभ्य होते हैं; किंतु किसी प्रांतीय-व्यवस्थापिका 
सभा में २० प्रति शत से अधिक सरकारी और ७० प्रति शत 
से कम निर्वाचित सभ्य नहीं होते । प्रांतीय व्यवस्थापिका 
सभाओ। का वत्तमान संघटन इस प्रकार है- 


अर. ॑+ स्लट् अन्‍य, 'शकक+-ल> के 
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गवर्नर के प्रांतें के शासन संबंधी विषय दे! भागों में विभक्त 

( १ ) रक्षित, ( ४९३९ए०वे छैप७]०९०४७ ) और (२) 
हस्तांतरित ( ॥७/र्श श'०0 ) । रक्षित विषयों का प्रबंध गवनर 
अ्रपनी प्रबंघकारिणी सभा के साथ करता है। हस्तांतरित विषयों 
में उसे मंत्रियों क॑ परामश से काये करना पड़ता है। परंतु 
गवर्नर के अधिकार रहता है कि वह आवश्यक खससरूकर 
प्रबंधकारिणी सभा और मंत्रियों के निगोय के विरुद्ध भी काम 
कर सके | मंत्री गवर्नर द्वारा व्यवस्थापिका सभा के निर्वा- 
चित सभ्यों में से चुने जाते हैं और उनका मासिक वेतन व्यव- 
स्थायिका सभा द्वारा निश्चित किया जाता है। सभा किसी 
मंत्री को, अविश्वास-सुचक प्रस्ताव पास करके, या उसका 
वेतन कम करके, मंत्री-यद से अत्लग कर सकती है। 
इससे यह स्पष्ट है कि इस्तांतरित विषयों में प्रांतों में उत्तरदायी 
शासन की कुछ लक विद्यमान है; परंतु इसको मात्रा कितनी 
है, यह पाठक स्वयं निशेय कर सकेंगे, यदि वे ध्यान रखेंगे कि 
गवर्यर को मंत्रियों के निणेय के विरुद्ध भी काम करने क 
अधिकार है और वह मंत्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार उनक 
पद से अलग भी कर सकता है। मंत्रियों को अपना पद सुर 
च्षित रखने के लिये एक ओर ते ठयवस्थापिका सभा को प्रल+ 
रखना पडता है और दूसरी ओर गवनेर को । इससे उनक 
कैसी स्थिति है, यह भी सहज ही समझता जा सकता है 
केंद्रीय. व्यत्रस्थापिका सभा के खद्दश प्रांतीय व्यवस्थापिव 
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सभाओं की भी आयु तीन वर्ष की ही द्वोती है। चीफ 
कमिश्नर के प्रांतों में शासन संबंधी सारे विषय चीफ कमिश्नर 
और उसकी प्रबंधकारिणी सभा फे ही अधीन हैं। यहाँ म॑त्रि- 
पद्‌ की स्थापना अभी तक नहीं की गई है | 

भारत में कई बड़े बड़े स्वतंत्र देशी राज्य भी हैं जो एक 
प्रकार से भारत-सरकार के रक्षित राज्य हैं। इन राज्यों को 
कुछ निश्चित संख्या से अधिक सेना, अथवा भारत-स रकार 
की विशेष स्वीकृति के बिना अपने यहाँ किसी युरोपियन 
कम्मेचारी का रखने का अधिकार नहीं दै। भारत-सरकार 
यदि किसी राजा का कोई अनुचित काये करते हुए देखे ते 
वह उसे अधिकारच्युत भी कर सकती है। कुछ राज्य 
भारत-सरकार को कर भी देते हैं, पर अधिकांश नहीं देते । 
प्राय: रियासते का प्रबंध वहाँ के राजाओं, मंत्रियों और 
कोंसिलों के द्वारा ही होता है; पर प्रत्येक बड़ी रियासत में एक 
पोलिटिकल्ल भ्रफसर या रेजिडेंट भी रहता है जो भारत-सर- 
कार की ओर से नियुक्त द्वाता है। कई छाटी छोटी रिया- 
सतों के समूह के लिये कहीं कहीं एक्र ही पोलिटि ऋल्ल अफसर 
या. रेजिडेंट रहता है। सब राज्यों का अपना प्रपना कानून 
बनाने का अधिकार है। हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, काश- 
मीर, कल्लात और राजपूताने तथा मव्य भारत की रियासतें, 
जिनकी संख्या १७५ है, गवनेर-जनरल इन-कौंसिल के अवि- 
कार में हैं। इसके श्रतिरिक्त बहुत सी छाटी छोटी रियासतें 

शा ०---- १ ८८ 
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प्रांतीय सरकारों की श्रधीनता में भी हैं। चीनी सीमा तथा 
पश्चिमात्तर सीमा में बहुत सी छोटी छोटी रियासतें श्लोर 
पहाड़ी जातियां श.्लौर छोटा नागपुर, ओ्रोड़ोसा श्र मध्य प्रदेश 
में सरकार के अधोन छोटी छोटी जंगल्ली जातियाँ भो हैं । 
हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा आर काश्मीर भारत के प्रधान 
देशी राज्य हैं। नेपाल की गणना भी इन्हीं में होती है; पर 
कई बातें में वह बिल्तकुक्ष स्वतंत्र हे। इसकी उपरांत मध्य 
भारत, राजपूताने श्रौर बल्लुचिस्तान की एजेंसियाँ हैं। इनमें 
ये रियासते' हैं-- 
गवालियर, इईंदार, भोपाल, रीबॉ', 
ओड़छा, दतिया, धार, जावरा, पन्ना, 


मध्य भारत ध् 
। बिजावर, भ्रजयगढ़, छत्नपुर, चरखारी 
| आदि । 
उद्धयपुर, जयपुर, जाधपुर, भरतपुर, 
राजपूताना बीकानेर, काटा, बूंदी, अलवर, धौलपुर 
ध्ादि | 


बलूचिस्तान । कलात और लास बेला । 


प्रांतीय सरकारों से संबंध रखनेवाले राज्य इस प्रकार हैं-- 
! ट्रायंकार, कीचीन, पडडकोटा तथा 


न्कर अन्य छोटी रियासते । 
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कोल्हापुर, कच्छ, खेरपुर, ईडर, भाव- 

| नगर, जूनागढ़ , गोंडल, पालनपुर आदि | 
कूचबिदहार, भूटान, माोरभंज, काला- 
हांडी, बामड़ा आदि । 


बंबई 


सेगाल 


पटियाज्ञा, नाभा, भींद, कपूरथल्ला, 
मंडी, चंबा, फरीदकाट आदि | 


बरमा उत्तरी और दक्षिणी स्याम राज्य | 


संयुक्त पंत ! बनारस, रामपुर श्र टेहरी । 


मच्य प्रांत | बस्तर, रायगढ़, सरगुजा आदि । 


जब संसार भर में स्वतंत्रता की श्रावाज गूँज रही है, तब 
भारत इससे केसे दूर रह सकता है! भारतवर्ष भी अ्रपनी 
स्वतंत्रता के लिये पूर्ण प्रयत्न कर रहा है । सन्‌ १€२१ में महात्मा 
गांधी के नेतृत्व में शांतियय श्रसहयोग का एक विराट आंदेलन 
चला था। परंतु भारत के कई नेता श्र राजनीतिज्ञ इससे 
सहमत न थे, इसलिये यशथ्रेष्ट परिणाम प्राप्त न हो सका। 
भारत के खराज्य का रूप क्‍या होगा, इसमें अब तक बहत 
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मत-भेद था; परंतु ता० २८ अगस्त १€र२८ को लखनऊ में डा० 
अ्रनसारी की अध्यक्षता में जे एक ऐतिहासिक सवेदल-सम्मेलन 
हुआ था और जिसमें भारत के सब राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि 
आए थे, उसमें करीब करीब स्वेसम्मति से यह निश्चय दो 
चुका है कि भारत का राजनीतिक ध्येय कम से कम साम्राज्यांत- 
गंत श्रापनिवेशिक (जैसा कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि उपनिवेशों 
में है) स्वराज्य होना चाहिए | किंतु फिर भी भारतवासी श्रपने 
ध्येय का कहाँ तक प्राप्त कर पावेंगे और भविष्य में भारत की 
क्या गति होगी, यह अभी ठीक नहीं कहा जा सकता | 
(थ ) झादेशित राज्य 

ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य श्रादेशित 
राज्य हैं-- 

(१) न्यू गिनी--आ्रास्ट्रजिया सरकार के अधीन | 

(२) सोेमेाआ--न्यू जीलेंड ? !? 

(३) दक्षिण अफ्रिका--यूनियन आफ साउथ अफ्रिका 

के अधीन । 

(४) नौरू---हँग्लेंड, न्यू जीलड श्रोर आस्ट्रेलिया के भ्रधीन | 

(५) टांगानिका--ब्रिटिश खरकार के अधीन 

(६) पेज्ञस्टाइन १) 99 99 

(७) इराक दे १? 8 

(८) टोगोलैंड | ब्रिटिश सरकार और फ्रेंच सरकार 

केमरून ॥ के श्रधोन | 
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(२) फ्रेंच उपनिवेश, रक्षित राज्य 
तथा आआादेशित 'ज्य 
( क ) अ्रक्रिका में 

यद्यपि यह प्रदेश श्रफ्रिका में है, तो भी फ्रांस के अंतगत 
ही माना जाता है| यहाँ एक गवनेर जनरल्ल रहता है जो फ्रांस 
के प्रधान द्वारा अंतरीय मंत्री की सिफा- 
रिश से नियुक्त किया जांता है। गवनेर- 
जनरल सेना तथा पुलिस की देखरेख रखता है और अल्लजीरिया 
के लिये साज्ष भर का बजट तैयार करता है जो। फ्रांस की 
पालिमेंट में रखा जाता है। गवनर-जनरल की सहायता 
के लिये दे! सभाएं भी हैं। एक सभा में सारे सभ्य गवनेर- 
जनरल द्वारा नियुक्त होते हैं श्रेर इसका काये केवल खलाह 
देना है। दूसरी में कुछ ते मुख्य मुख्य अधिकारी श्रौर 
कुछ फ्रांस-निवासियों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि रहते हैं । 
इसका काये बजट पर विचार करना ( फ्रॉस की पालिमेंट 
में भेजे जाने क॑ पहले ) ओर सावेजनिक काये तथा स्थानीय 
शासन की निगरानी करना है। 

यह एक बे ( बेग ) का राज्य है। परंतु बे फेबल्त नाम 
का ही राजा है। यह फ्रांस के अधीन है। यहाँ एक 
फ्रेंच रेजीडेंट-जनरल रहता है जिसके 
हाथ में सारा शासन है। यह फ्रांस 
के प्रधान द्वारा, विदेशीय मंत्री की सलाह से, नियुक्त किया जाता 


भ्रत्टगजीरिया 


उ्य निस 
प्र 
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है। यहाँ ११ मंत्रियों की एक मंत्रिसभा भी है | ये मंत्री वैसे 
तो बे के नाम से नियुक्त होते हें, परंतु वास्तव में ये रेजीडेंट- 
जनरल द्वारा ही फ्रांस के विदेशीय मंत्री के परामश से नियुक्त 
किए जाते हैं। इन मंत्रियों के अधीन एक एक शासन-विभाग 
है । सन्‌ १४२२ में यहां एक महासभा (97७॥व4 (१०एण८ं)) 
भी स्थापित कर दी गई है जो दे। सभाओं में विभक्त है। एक 
तो फरांसीसियों के प्रतिनिधियों की है श्रौर दूसरी यहां के 
निवासियों के प्रतिनिधियों की । कुछ विशेष बातें को छोड़- 
कर इस महासभा का बजट पर पूरा अधिकार है । 

मोरक्का तीन विभागों में विभक्त है। एक हिस्सा सावबे- 
राष्ट्रीय कमीशन द्वारा शासित होता हे; दूसरा स्पेन के भ्रधोन 
है और बाकी सब हिस्सा फ्रांस के 
अझधोन दहै। इसका मुख्य भश्रधिकारी 
अब भी सुल्तान ही माना जाता है ओर यह मेरक्को-निवा- 
सियों का राजनीतिक और धामिक शासक कहलाता है । किंतु 
उसकी सेना संबंधी सारी शक्ति फ्रांस के प्रधान द्वारा नियुक्त 
रेजिडेंट-जनरल क॑ हाथ में है | ट्यूनिस के सदृश यहाँ भी एक 
मंत्रिसभा है, परंतु प्रतिनिधि सभा कोई नहीं है। मेरक्को 
में फ्रांसीसियां की संख्या अभी तक अल्प ही है | 

इसके अंतर्गत निम्न-लिखित उपनिवेश हैं--( १ ) सेने- 
गाल्न, लेपिटनेंट गवनेर द्वारा शासित । ( २ ) मारीटेनिया, 
कमसिश्ररी । (३ ) भ्पर-सेनेगल-नाइगर, लेफ्टिनेंट गवनेर 


मोारक्‍्कोा 
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द्वारा शासित 4 (४ ) फ्रेंच-गिनी, ल्लेफ्टिनेंट गवनेर द्वारा 
शासित । / ५४ ) भआ्राइवरी कोस्ट, लेफ्टिनेंट गबनेर द्वारा 
शासित । ( ६ ) दहोमी, लेफ्टिनेंट गव- 
नर द्वारा शासित। ये सब उपनिवेश 
एक गवनेर-जनरल के श्रधिकार में हैं 
जिसकी सद्ायता फे लिये एक कॉंसिल हे । 

इसका शासन एक गवनेर-जनरल के श्रधिकार में हैे। 
इसमें गबन, मिडिल कांगा और उबंधोशरी-चड नामक तीन 
प्रांत हैं जिनमें से प्रत्येक में एक लेफ्टिनेंट 
गवनेर रहता है। महासमर के बाद 
क्‍ वास ल्‍ज की संधि के अनुसार फ्रांस को 
जमेनी के अधीन-डउपनिवेश टोगोलेंड और कंमरून के बहुत 
कुछ हिस्से मिल्ल गए हैं जो फ्रेंच ईक्वेटेरिकल श्रक्रिका में ही 

शामिल हैं। बाकी हिस्से अँगरेजों के पश्रादेशित राज्य हें । 
यह अफ्रिका का *सेमाली कोस्ट प्रदेश 
फ्रेंच ईस्ट अफ्रिका 4 है, जो फ्रांस का रक्षित राज्य है | यहाँ 

एक गवनेर रहता है । 
मेडागास्‍कर ) गवनेर-जनरल द्वारा शासित । 

यहाँ एक गवनेर रहता है जिसकी सद्दायता के लिये 
एक प्रीवी कॉंसिल हे। एक जनरल 
कौांसिल भी है जिसमें प्रजा द्वारा चुने 


फ्रच वेस्ट अक्रिका 
( उपनिवेश ) 


क्र च ईक्वेटोरिकल 
अफ्रिका 


रीयूनियन उपनिवेश 


हुए सदस्य रहते हैं | 


( २८० ) 


(ख) अमेरिका में 


यहाँ एक गवनेर रहता है। इसके 
ग्वाडेलप अंतर्गत पाँच छोटे छोटे टापू भी हैं जे 
रक्षित राज्य हैं । 


यहाँ एक गवनेर रहता है जो ५ सदस्यों की प्रीवी कोंसिल्ल 
की सहायता से शासन करता है। १६ 
सदस्यों की एक जनरल केंसिल्ल भी है 
जिसके सदस्यों का चुनाव प्रजा करती है। 

एक गवनेर और एक जनरल-कौांसिल के अधिकार में 
है। यहाँ म्युनिसिपल केंसिलें भी हैं 
जिनके सदस्यों का चुनाव प्रजा द्वारा 


गायना उपनिवेश 


मारटिनीक उपनिवेश 


होता है । 

ये छोटे छोटे टापुओं के समूह हैं। यहाँ एक एड- 
मिनिस्ट्र टर रहता है जा एक कींसिल के 
परामशे से शासन करता है । 
( ग ) एशिया में 

भारत के पांडीचरी, चंद्रनगर, कारीकल, माही और 
यनावें प्रांत फ्रांस के अधिकार में हैं। इनके शासन फे 
लिये पॉडीचरी में एक गवर्नर रहता है; 
शेष स्थानों में उसके श्रधीन एडमिनि- 
स्ट्रेटर रहते हैं। एक जनरल्ल कॉसिल भी है जिसमें प्रजा 
फे चुने हुए सदस्य होते हैं । 


संटपीरी श्रौर मिकलेन 


फ्‌च इंडिया 


( २८१ ) 


इसक अतगंत कोचीन-चाइना है। यहाँ एक गवरनेर 
रहता है जे १८ सदस्यों की कांसिल की सद्दायता से शासन 
करता है। इसके अतिरिक्त कंबोडिया, 
अ्नाम, टांकिन और लाओस ये चार 
रक्षित राज्य भी इसके अंतर्गत हैं। अ्रनाम और कंबोडिया 
में राजा है। टांकिन में पहले अनाम के राजा का वाइस- 
राय रहता था, पर श्रब फ्रेंच रेजिडेंट रहता है। लाओस 
में एक राजा है जे फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटरर की सहायता से 
शासन करता है | 


फ्रच इंडो-चाइना 


(घ) आ्रोशेनिया में 

ओशेनिया में न्यू कैलेडोनिया, सोसाइटी टापू , टहीटी, 
भूरिया, मारक्वेसार और गेंबियर आदि बहुत से टापू द जा 
सब एक गवनेर क॑ अधिकार में हैं। गवनेर की एक प्रीवी 
कॉसिल प्रौर एक एडमिनिस्ट्र टिव कॉसिल है । 

एलजीरिया श्रौर व्य निस को छोड़कर शेष सब उप- 
निवेशों के लिये फ्रांस में एक उपनिवेश मंत्रो है और ओऔप- 
निवेशिक सेनाएँ फ्रांस के युद्ध-सचिषव के भ्रधीन हैं। प्रत्येक 
उपनिवेश अथवा उपनिवेशों के समूह का अलग बजट तैयार 
होता है जो ओ्रोपनिवेशिक मंत्रो की स्वीकृति के लिये भेजा 
जाता है। उपनिवेशों को स्वराज्य के बहुत से श्रघिकार प्राप्त 
हैं। उनका खचे प्राय: अपनी ही आय से चलता है; श,्रौर यदिः 
कुछ कमी द्वोती है तो उसकी पूत्ति फ्रेंच सरकार करती है। 


( २८२ ) 


फ्रांस की जातीय सभा में निम्नलिखित उपनिवेशों से इस 
प्रकार प्रतिनिधि जाते हैं-- 


अ्रलूजीरिया | तीन सिनेटर और छ;: डिप्टी । 


मारटिनिक, ग्वा- त्ये वि 
डेलप और रीयूनियन प्रत्येक से एक सिनेटर और दो डिप्टी | 


फ्रेच इंडिया. | एक सिनेटर और एक डिप्टी । 


की पद! ५. पक एक डिप्टी । 

फ्रांस के श्रादेशित राज्यों में सीरिया ही मुख्य है। यहाँ 
का शासन फ्रांस के विदेशीय मंत्री द्वारा नियुक्त अधिकारियों 
के अ्रधीन है। यहाँ के राज्य का ब्योरा फ्रांस को प्रति वर्ष 
सावेराष्ट्रोय सम्मेलन ( ],0७०प० ० )7४/४०॥०७) फे समक्ष 
रखना पड़ता है । 

(३) अमेरिका के श्धी न राज्य 

इसके बहुत से टापू अमेरिका के अधोन हैं जो सब एक 
गवर्नर-जनरक्ल के शासन में हैं। गवर्नर-जनरक्ष की सहायता 
के लिये चार सरकारी अफसरों और 
चार देशी प्रतिनिधियों का एक कमीशन 
तथा चार वर्ष के लिये प्रजा द्वारा चुने हुए ८१ सदस्यों की 
एक सभा है । भ्रमेरिका का उद्द श्य यहाँ क्रमश: स्वराज्य 


फिलिपाइन 


( र८३ ) 


स्थापित करना है ओर बह धीरे धीरे एसा कर भी रहा है। 
इसके अतिरिक्त गुड्डम, परटोटिका, स्यूटिला, वेक और 
जाँखन टापू , तथा एल्यूशियन टापुओं पर भी अमेरिका के 
संयुक्त राज्यों का श्रधिकार है। इन सब स्थानों पर अमेरिका 
के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक एक गवर्नर रहता है । 

जमेनी के समस्त उपनिवेश महासमर के उपरांत छीन लिए 
गए थे । कुछ उपनिवेश फ्रांस और इग्लेंड का सावंराष्ट्रीय 
सम्मेलन क॑ आदेशानुसार प्राप्त हैं। साबेराष्ट्रीय सम्मे्न का 
अधिकार है कि वह जब चाहे, वे सब उपनिवेश जमेनी के 
लौटा सकता है | 
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